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 13.19}  bra.
 KERALA  APPROPRIATION  (NO.  5)

 BILL,  1965"
 The  Minister  of  Finance  (Shri  T.  T.

 KErishnamachari):  I  beg  to  move  for
 leave  to  introduce  a  Bill  to  authorise
 payment  and  appropriation  of  certain
 further  sums  from  and  out  of  the
 Consolidated  Fung  of  the  State  of
 Eerala  for  the  services  of  the  finan-
 ia)  year  1965-66.

 Mr,  Speaker:  The  question  is:
 “That  leave  be  granted  to  intro-

 duce  a  Bill  to  authorise  payment
 and  appropriation  of  certain  fur-
 ther  sums  from  and  out  of  the
 Consolidated  Fund  of  the  State
 of  Kerala  for  the  services  of  the
 financial  year  1965-66."

 The  motion  was  adopted.
 Shri  क  क.  Krishnamacharl:  1  intro-

 ducet  the  Bill.

 13.20  hrs.
 ELECTRICITY  (SUPPLY)  AMEND-

 MENT  BILL,  1965".
 The  Minister  of  Irrigation  and

 Power  (Dr.  K.  L.  Rao):  I  beg  to
 move  for  leave  to  in'roduve  a_  Bill
 further  to  amend  the  Electricity
 (Supply)  Act,  1948,

 Mr,  Speaker:  The  question  is:
 “That  leave  be  granted  to  intro-

 duce  a  Bil)  further  to  amend  the
 Electricity  (Supply)  Act,  1948."

 The  motion  was  adopted.
 Dr.  K.  L.  Rao:  Sir,  1  beg  to  intro-

 ducet  the  Bill.

 13-20)  hrs,
 RE:  POINT  OF  ORDER

 Mr.  Speaker:  There  was  another
 Point  of  order  of  yesterday  that  we
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 had  kept  for  today.  We  have  already taken  too  long.  We  May  take  it  up tomorrow.

 13.21  bre

 DELHI  SECONDARY  EDUCATION
 BILL—contd,

 Mr,  Speaker:  The  House  will  now take  up  further  consideration  of  the
 following  motion  moved  by  Shri  M.  fom
 Chagla  on  the  26th  November,  1966,
 namely: —

 “That  the  Bill  to  provide  for
 better  organisation  and  develop- ment  of  secondary  education  in
 the  Union  territory  of  Delhi,  be
 taken  into  consideration.”

 The  time  allotted  is  four  hours.
 One  hour  has  been  spent.

 औ  नवल  प्रभाकर  (दिल्ली-करोल-
 जाग)  :  अध्यक्ष  महिला,  मैं  उस  दिन  सहायता
 प्राप्त  और  मान्यता  प्राप्त  स्थलं  के  यारे  में
 निवेदन  कर  रहा  था  t  इन  स्तनों  में  कई  बार
 ऐसा  देखा  गया  है  कि  विधर्मी  परीक्षा  पास
 कर  लेते  हैं  और  उनके  परीक्षाओं  में  अच्छे
 नम्बर  भी  भा  जाते  हैं  किन्तु  उनको  इसलिए
 फेल  कर  दिया  जाता  है  बि  उन्हें  ने  कुछ  पैसा
 नहीं  दिया  ।  मैंने  देखा है  कि  उनकी  पोर्ट
 बुक  में  भी  नम्बर  सिख  दिये  जाते  हैं  और  यह
 जी  लिख  दिया  जाता  है  कि  वे  पास  हैं  लेकिन
 इसके  बावजूद  भी  उनको  फेल  धारित  कर
 दिया  जाता  है।  एक  मैरे  हमने  जो  केस  भाया
 है  उसको  मैं  आपको  अतलाना  चाहता  हुं  ।
 मैंने  देखा  है  कि  प्रवेश  रिपार्ट  में  कुछ  भौर
 लिखा  हुआ  था  फिर  उसका  काट  कर  कौर
 कुठ  लिख  दिया  गया  ।  आ  पहले  नम्बर  लिखे
 हुए  थे  उनका  काट  कर  दूसरे  लिख  दिये  गये
 और  उसके  वाय  जहां  पास  लिखा  हुमा  था
 वहां  पर  काट  कर  लाल  स्याही  से  फल  लिख
 दिया  गया  ।  इस  तरह  की  जी  चीजे  हती  हैं
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 [at  नवल  अभा कर
 इनकी  तरफ  आपका  ध्यान  जाना  चाहिये  ।
 एक  केस  में  तो  यहां  तक  हुआ  कि  प्राइसेस  रिपोर्ट
 ही  उसको  वापिस  नहीं  दी  गई,  विद्यार्थी  को
 वापिस  नहीं  दी  गई  और  उसके  बारे  में  डाय-
 रेक्टर  आफ  एजूकेशन  को  लिखा  गया,  उसको
 कहा  गया,  चीफ  कमिश्नर  महोदय  को  कहा
 गया,  किन्तु  उस  स्कूल  के  प्रबन्धकों  ने  _—

 Mr.  Speaker:  Just  one  minute,  The
 time  regularly  allotted  was  four  hours.
 That  was  for  consideration  and  pass-
 ing  also.  Now,  it  is  only  being  re-
 ferred  to  the  Select  Committee.  The
 House  can  reconsider  it;  so  much  time
 would  not  be  required.

 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-
 try  of  Education  (Shri  Bhakt  Dar-
 aban):  Three  hours  will  suffice.

 Mr,  Speaker:  All  right;  three  hours.
 12.28  brs.
 (Serr  Vora  CHARAN  SHUELA  in  the

 Chair]

 आ  नवल  प्रभाकर  :  यह  सब  किया  गया
 लेकिन  उन्होंने  दुहता  दिखाई  और  आज  तक
 वह  प्रोग्रेस  रिपोर्ट  उस  विद्यार्थी  को  नहीं  दी
 गई।

 जहां  तक  प्रवेश  का  सम्बन्ध  है,  दाखिले
 के  वक्त  अवस्था  बहुत  ही  बुरी  होती  है  1  जिन
 स्कूलों  का  जरा  अच्छा  नाम  होता  है  वहां  पर
 एडमिशन  पाना  तो  बहुत  ही  मुश्किल  होता  है।
 नाम  भी  किस  तरह  से  भच्छा  होता  है  यह  भी
 देखने  वाली  चीज़  है  1  जो  नीचे  को  कक्षा  पास
 करके  बच्चे  भाते  हैं,  जिनके  पास  सर्टिफिकेट  भी
 होते हैं,  अच्छे  नम्बर  भी  जिन  को  मिले  होते  हैं,
 उन  की  वहां  पर  दुबारा  परीक्षा  ली  जाती  है
 ौर  उनसे  जो  परान  किये  जाते  हैं  वे  उससे
 भागे  की  कक्षा  के  कश्  किये  जाते  हैं  -  मगर  वह
 उनको  कर  देता  है  भार  अच्छा  निकल  आता
 है  तब  तो  उसको  &  लिया  जाता  है  वर्ना  वे
 जगहों  को  खाली  रहने  देते  हैं।  उसके  कारण
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 से  उनके  जो  परीक्षा  परिणाम  होते  हैं  वे  अच्छे
 निकलते  हैं।  जब  उन  स्कूलों  में  अधिकांश  सोग
 आना  चाहते  हैं,  सब  लोग  उन  स्कूलों  की  तरफ
 दौडते  हैं  और  यह  समझ  कर  दौड़ते  हैं  कि
 वहां  की  पढ़ाई  अच्छी  है  रिजल्ट  वहां  का
 अच्छा  निकलता  है,  तो  सुना  ऐसा  गया  है  कि
 वहां  उन  स्कूलों की  तरफ  से  प्रवेश  पाने  के
 लिये  एक  एक  विद्यार्थी  से  दो  सौ  रुपये  से  लेकर
 हजार  दो  हज़ार  पाये  तक  की  मांग  की  जाती
 हैऔर  जो  इस  मांग  को  अररा  कर  देता  है  उसके
 बच्चों  को  प्रवेश  मिल  जाता  है  ry  ये  सब  बातें
 हैं  जिनकी  तरफ  आपका  ध्यान  जाना  चाहिये  ।

 मैंने  आरम्भ  में  कहा  था  कि  कुछ  स्कूल
 तो  मान्यता  प्राप्त  और  सहायता  प्राप्त  दोनों
 होते  हैं  और  कुछ  स्कूल  ऐसे  होते  हैं  जी  केवल
 मान्यता  प्राप्त  होते  हैं  ।  जो  मान्यता  प्राप्त
 स्कूल  हैं  उनमें  जो  फीस  ली  जाती  है  उसके
 सम्बन्ध  में  इसमें  कुछ  नहीं  कहा  गया  है।
 लेकिन  जो  सहायता  आप्त  स्कूल  हैं  उनके
 सम्बन्ध  में  जो  शिक्षा  निर्देशक  है  वह  देखेगा
 और  देख  कर  तय  करेगा  कि  कोई  ज्यादा  तो
 नहीं  ले  रहे  है।  मेरा  निवेदन  है  कि  जो
 मान्यता  प्राप्त  स्कूल  हैं  उनके  ऊपर  भी  यह
 आ  नियम  है  उसी  प्रकार  से  लागू  होना  चाहिये

 जिस  प्रकार  से  सहायता  प्राप्त  और  मान्यता
 आप्त  पर  लागू  होता  है  1  इसका  कारण  यह  है
 कि  जो  सहायता  प्राप्त  स्कूल  हैं  वहां  पर  मैंने
 देखा  है  कि  दिल्‍ली  प्रशासन  जहां  उनके  बारे  में
 यह  तय  करता  है  कि  ग्यारहवीं  बलास  की
 फीस  अगर  दस  रुपये  या  नौ  स्वयं  माहवार  है
 तो  दूसरे  स्कूलों  में  तीस,  पैतीस,  चार्ल्स  भौर
 पचास  साये  तक  ली  जाती  है  ।  अगर  थे
 स्कूल  भी  चाहते  हैं  कि  इनको  मान्यता  मिले,
 मगर  ये  चाहते  हैं  कि  दिल्ली  प्रशासन  इनको
 मान्यता  प्रदान  करे  तो  ऐसी  अवस्था  में  उनके
 ऊपर  भी  इस  विधान  के  अनुसार  वे  सब
 धारायें  लागू  होनी  चाहिये  जो  कि  सहायता
 आप्त  स्कूलो  पर  लागू  होती  हैं  ।  ऐसा  भगर
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 नहीं  होता  है  तो  उनको  मान्यता  प्रदान  नहीं  की
 जानी  चाहिये  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  इस  पर  भी
 प्रवर  समिति ध्यान  दे  1

 विधेयक  को  देखने  से  ज्ञात  होता  है  कि
 सारे  अधिकार  शिक्षा  संचालक  या  शिक्षा
 निर्देशक या  जो  डायरेक्टर आफ  एजूकेशन
 है  उनमें  निहित  कर  दिये  गये  हैं।  जो  डायरेक्टर
 साफ  एजूकेशन  है  वह  जो  उनके  मातहत  हैं,
 उनको  अधिकार  दे  सकते  हैं  ।  इस  तरह  से
 मुझे  लगता  है  कि  अधिकारों  का  दुऋपयोग  भी
 हो  सकता है  ।  जहां  मैं  एक  तरफ  मान्यता-
 आप्त  और  सहायता-प्राप्त  स्कूलों की  यात

 कहता  हुं  वहां  फ्री  तरफ  यह  भी  कहना
 चाहता  हूं  कि  डायरेक्टर  भाफ  एजूकेशन  को
 थो  इतने  अधिकार  दिये  हुए  हैं  कि  जिस  स्कूल
 की  वे  चाहें  मान्यता  समाप्त  कर  वक्ते  हैं,
 जिस  स्कूल  की  'रहें  सहायता  बन्द  कर  सकते
 t  जितनी  भी  1...  देना  चाहें  दे  सकते  हैं,
 वह  ठीक  नहीं  है  1  मेरा  इस  सम्बन्ध  में  एक
 सुभाव  है।  जब  आप  यह  कहते  हैं  कि  कोई
 संस्था  अगर  स्कूल  बनाती  है  तो  उसकी  एक
 कमेटी  हो  तो  मेरा  भि वें दन  है  कि  दिल्ली  के
 संसद्‌  सदस्यों  की  एक  समिति  होनी  चाहिये
 आ  समय  समय  पर  मिले  कौर  उस  के  सामने  ओ
 इसतरह के  मामले  हैं,  इस  तरह  की  सस्थाओं
 के  जो  मामले  हैं  था  ऐसे  स्कूलों  के  मामले
 हैं  जिनकी  कि  मान्यता  समाप्त  की  जाने  वाली
 हो  या  जिनके  ऊर  कोई  जुर्माना  किया  जाने
 वाला  हो  या  जिम  को  कोई  किसी  प्रकार  की
 शरमाती  जाने  वासी  हो  या  उनकी  सहायता
 समाप्त  की  जाने  वाली  हो,  ये  जायें  कौर  वह
 इन  सब  मामलों  को  देखे  और  देखने  के  बाद
 अपना  निर्णय  दे  ।  एक  ही  व्यक्ति  को  अगर  ये
 शब  अधिकार  दे  दिये  जाते  हैं  तो  कुछ  लोग
 पह  कहने  लग  सकते  हैं  भर  साधारणतया
 यह  बात  होती  भी  है,  जब  एक  व्यक्ति के  इन्दर
 अभी  अधिकार  निहित  कर  दिये  जाते  हैं,  कि
 किसी  बब्  वह  ऐसा  कर  रहे  हैं  यह  ढेवि
 जुर्माना  कर  रहे  हैं।  आम  तौरपर  यह  कहा

 जाता  है  और  हम  सब  इसको  जानते  भी  हैं
 कि  चूकि  उनको  कोई  देख  था  या  इस  सरह  की
 कोई  दूसरी  बात  थी  इसलिए  उस  संस्था  के
 साथ  उन्होंने  ऐसा  सलूक  किया  है  या  अमुक
 अधिकारी  जो  था,  वह  इतने  पैसे  की  मांग  कर
 रहा  था  भोर  चूंकि  उसको  इतना  पैसा  नहीं
 दिया  गया,  इस  वास्ते  बह  इस  स्कूप  के  खिलाफ
 इस  तरह  की  कार्रवाई  कर  रहा  है।  यह  भी
 सुनने  में  आता  है  कि  उनको  यह  कहा  जाता  है
 कि  इतना  पैसा  दो,  तब  तुम्हें  मान्यता  मिलेगा
 भर  सहायता  का  इतना  रुपया  तुम्हारा
 जनता  है  और  उसमें  हमारा  इतना  कमीशन
 होगा  कौर  मगर  हमें  इतना  कमीशन  दे  दिया
 जाएगा  तो  हम  तुम  को  इतना  साया  देंगे
 मैं  समानता  हूं  कि  इस  प्रकार  के  जो  लांछन
 हैं  इनसे  डायरेक्टर  आफ  एजूकेशन  बच
 आयेंगे  अगर  ये  सब  मामले  उस  समिति  के
 सामने  जायें  कौर  वह  इनको  देखे  ।  इस  समिति
 की  अगर  इन  मामलों  में  सहमति  लें  सी  जाए
 तो  ज्यादा  प्रिया  होगा  t  मैं  समझता  हूं  कि
 मेरे  इस  सुभाव पर  प्रवर  समिति  विचार
 करेगी।

 पन्त  में  मैं  इतना  ही  कहना  चाहता हूं कि  मैंने  एक  संशोधन  दिया  है।  जो  मेरा  मून
 संशोधन  था  उस  भें  मैंने  थोड़ा  सा  प्रति
 कर  दिया  है।  पहले  28  फरवरी  था  1  भव  मैंने
 आगामी  सत्न  का  पहला  दिन  कर  विया  है  a
 मैं  आशा  करता  हूं  कि  इसको  भी  स्वीकार  कर
 नलिया  जाएगा  t

 “That  in  the  amendment  moved
 by  me,  printed  as  No.  57  in  List
 No.  7  of  amendments,  for  refer-
 ence  of  the  Bill  to  a  Joint  Com-
 mittee—

 for  “by  the  28th  February,
 1966"  substitute  “by  the  first  day
 of  the  next  session”.  (58)

 Shri  Barrow  (Nominated—Anglo-~
 Indians):  I  want  to  oppose  the  am-
 endment.  I  am  on  the  Joint  Com-
 mittee.  So,  it  is  only  at  this  stage
 that  I  can  oppose  this  amendment.  I
 will  not  get  an  opportunity  to  speak
 later  on.
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 Mr.  Chairman:  You  mention  your
 opposition  if  you  speak.

 erat  लक्ष्मीबाई  |  (फि कारा वाद)  :
 समाप्ति  महोदय,  मैं  अपने  एजुकेशन  मिनिस्टर
 साउथ  को  जाई  देना  चाहती  हूं  कि  वह  ऐसा
 अझग्डा  पिन  लाये  हैं  सेकेन्डरी  एजुकेशन  के
 WING?  स्कूलों  के  मैनेजमेंट  को  जो  खराबियों
 हैं  उनको  दूर  करने  के  लिये,  लेकिन  आज
 ी  argts  स्रातों  का  रिजल्ट  जितना  अच्छा
 होता  दे  TTT  pra  te  हफ्  का  नहीं  होना ।
 झान  जावेद  स्कूलों  को  एजुकेशन  वाले  लोग
 नहों  चलाते  हैं।  मिलनी  में  जो  भी  इन  तरह  के
 क्त  चलने  हैं  उनको  लोग  अपने  व्यापार  के
 लिये  चना  हैं।  ऐज  जोमभीस्कून  हैं  उनको
 ब्ययस्थाओोक  नहीं  है।  जो  भो  उसको  चलाता
 हैवचहतियायियों  को  दिक्कतों  का  कोर्ड  खयाल
 नहीं  करता  है।  वहां पर  न  तो  तक से  बैठने
 की  जाह  frre  जौ!  दूसरों  wit  सुविधायें
 दोतोहैं।  दन  समान  चों  क  देखने  के  बाद
 हमारे  एजूकेशन  डिगा  मेंट  ने  एक  उड़त  अच्छा
 कम  ढाया है.  वहां  की  डिफोकल्टीश  को
 दर  करने  के  लिये।

 इत  जिये यक  में स्हूनों के  एडमिनिस्ट्रेशन
 कोडोककरनेकेनियेतो  अहुत  जोर  दिया गया
 है पाव  हीटों  को  बैनरों  ओर  दूसरी
 सुविधायें  देने  के  निये  भो  अहुत  जोर  दिया
 गया  o  बड़ी  है  कि टोकस  को  आज  बढत
 कन  Brafatrr  हैं।  उन  जे तारों  को  अहुत
 बेहत  कर तोप तो  है  1  आउ  घंटों  में  से  पांच
 च  जौके  बच्चों के  साथ  हो  काका  मेहनत
 करो  पड़ी  है  किर  उनको  पूरा  आपत्तियां
 नहीं  निन  हें।  हमारे  यहां  एफ  कहावत  है,
 जिसका  मतन  रहे  है  कि जव  कित  को  कहीं
 पर  कोई  हूपर  कान  नहीं  मिलता  तो  कोचर
 का काम  करने नता  है।  ह्ह्नो  में  बलास  लेने
 कीजिये  is  जाता  है।  आज  एजुकेशन को  ऐसो
 हाता  हो  गई  है  कि  उन  जंजीरों  को  आगे
 आने  का  नौका  नहीं  मिलता  है  ।  जह  लोग  पढ़ें
 लिखे  होते  हैं,  ट्रेन  किये  होते  हैं  लेकिन
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 fart  पैटरीज  उनको  मिलनी  चाहियें, aq
 नहीं  मिनी  हैं।  जो  दुसरे  मामूली  प्रे  जुलूस
 होने  हैं  जिसकी  कोई  टेक्निकल  शिक्षा  नहीं
 होती,  ट्रेनिंग  नहीं  होनी  उन  के  वेड्स  को  आप
 देखिये  1  चंकी  यह  बिल  दिल्ली  के  सम्बन्ध  में
 हंसिये  मैं दिनो की  बात  करती  हं  दिल्‍ली
 के  अन्दर  दूसरे  डिपार्टमेंट्स  में  मा  मूनी  प्रेजेंस
 कीजो  पेड है वह  210  स०  से  शुरू  होता  है
 ओऔर5:5रु्तक  जाना  है।  लेकिन  एजुकेशन
 डिपा्ोंट  के  जो  टीचर्स  होते  हैं  जो  कि  ग्रेजी-
 णएडप्रभी  होने हैं  और  ट्रेंड  भो  होते  हैं  उनका
 ग्रेड  170 इ  से  380  रु०  तक  का  है। दो
 सान  की  ट्रेनिंग  करने  के  बाद  भी  उनकी
 बैनरों  इतनी  डी  है।  इसी  तरह  से  जिस  प्रकार
 हूप  महकमों  में  होता  है,  'टीचर्स  की  जल्दी
 जल्दी  तरक्की  या  पे  का  इंकीमेंट  भी  नहीं
 होता  है  ।  जबकि  दूसरे  महकमे  का  प्रेजएट
 2,000  ee  से  3,000  रु  तक  पहुंचता  है।
 टीव  जहां  पर  होते हैं हैं  वहीं  रहते  हैं  -  इस
 वास्ते  आज  अच्छे  डोनर्स  मिलने  का  यहां  पर
 मीता  नहीं  है।  जो  लोग  एडमिनिस्ट्रेशन  में
 होते हैं  उचको  तरो  भो  ज्यादा और  सुविधायें
 मो  स्वात  होती हैं  लेकिन  जो  टीचर्स हैं  उनकी
 सैलरी  कम,  सुविधायें  कम  और  काम
 ज्यादा डी ता हैं।  इतो  लिये  आज  प्रच्छे  टोचसें
 नहीं  मिलते  हैं।

 जो  लेंगे  टीचर्स  होते  हैं  उनकी  तो
 भोर  भो  बुरी  हालत  है।  जो  इंग्लिश
 पड़ने हैं  उनको  इज्जत  ज्यादा  होती  है  और
 उनकी  सैरो  भी  1  कर  होती  है  t  हिन्दी,
 तेलगू  या  दूसरों  व्याकुल  एग्जाभिनेशन्स  के
 जो  होने  हैं  उनको  हालत  अंग्रेजी  वालों
 से  बाहर  होतो  है  /  इसोलिये  सेकेन्डरी  ए  चुके-
 लेखन  में  केन  होने  वाले  लड़कों  में  ज्यादातर
 परवेज  वर्ना कुलर  में  फेल  होने  बालों  का
 है इन  टोप  के  लिये  कोई  मान्यता  नहीं  है।
 अंकियहां  को  भाषा  हिन्दी  है  इसलिये  मैं  हिन्दी
 के  लिये  शोल  रही  हूं  1  दसरे  लैग्वेज टीचर  का
 भो  पह  हाल  है।
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 गवर्नमेंट  के  जितने  महकमे  हैं,  जैसे  एपी
 कल्चर  ३िपा्मेंट  वर्ग रह  उन  में  काम  करने
 वाले  लोगों  को  गारंटी  है  कि  उनको  गवरमेंट
 हाउ तेज  भिकेगे  t  लेकिन  टीचर्स  को  कोई
 माता  मिलेगा  ऐसा  कोई  अ  विजन  मिलनी  में
 नहीं  है  ।  दूसरे  महकमे  कानों  के  लिये  चूकि
 अवि जन  ह  लिये  अय  मार  कर  उनको
 मकान  देना  पड़ता  है।  किसी  भी  महकमे में
 बेज  खोजिये  कि  क्यू  लगा  रहता  है  और  साल
 निसान में नम्बर आने  हो  मकान  मिल  जाता

 है।  टोचर्व  के  लिये  ऐेकोमोडे  गन,  सैरो  पोर
 तर्को  को  कोई  गारो  नहीं  ह  प्रौढ़  प्राइवेट
 ह्प्ों  में  तो  जिल्लुर  दो  नहीं  है।  इन  सब
 बातों  के  जिये  यह  जो  बिन  भागा  है  उसके
 जिये  मैं  सरकार को  बधाई  देती  हैं  ।

 मै  आदि  स्कूलों  के  लिये  नहीं
 लेकिन  आम  तौर  के  यह  सुभाव  देना
 चाहती  हूं  कि  एजुकेशन  के  लिये  एक  भाल
 इंडिया  संवेग  होती.  चाहिये  t

 इस  के  साय  डी  मैं  यह  भी  कहना
 चाहती  | ड  कि  दिलती  में  लड़कों  की
 एडुकेशन  भी  जोगी  है  भर  लड़कियों  की
 थी  होती  है  1  इस  के  सिलसिले  में  बहुत
 at  art  फी  हैं  जिन  मैं  यहां  जुल्म
 शुस्ता नहीं  कहना  चाहती  लेकिन  किर
 भी  इतना  कहूंगी  कि  लेकर  गवर्नमेंट
 लड़कियों की  एजुकेश  न  के  आडे  में  अमृत
 पादा  तशम्यह  नहीं  दे  यही  है  ।  इस बारे  में  सन  1960-61  में  नेशनल
 कौसिल  ख़ाक  बी मेन्स  एजूकेशन ने  भी
 विा,  शती  तरह  से  कई  भर  लोग  भी
 बहत  at  ai  कहते  हैं,  जो  हमारे  एज-
 केशन  कमिशन  के  सकेंडरी  हैं  दुत  बहादुर
 पौर  तजुरबेकार, श्री  जे०  ‘tie  नायक,  वह
 थी  कूल  करते  हे ंकि लड़कियों  को  एजुकेशन
 का  परहन्टेज  बहुत  कम  है  ।  मैं  id  आनना
 चाहती  हं  कि  यह  जो  बित  नाया  गया
 t  सस  में  कम  एजुकेशन का  खयाल  क्यों
 नें  या  मया  है  t  वत्स  मुकेश  को

 एक  होटल  सब्जेक्ट  बनाया  जाना  चाहिये  ।
 जब  तक  यहां  पर  आप  के  अधिकार  में

 रहा  है,  बनारस  यूनिवसिर्टी  में  क्या  हो
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 चर  वाले  भी  इस  पर  पूरा  ध्यान  नहीं

 33 भीमांलड़कं  को  कहेंगी  कि  ं
 aoa: का  आयेगी  कि  पढ़ी  :  इसलिये
 लढ़मियं  की  एजुकेशन के  लिये  धर  में
 भी  कोई  सुनियत नहीं  मिलती  बै  ।

 स्कूलों  की  बिल्डिंग्स:  बनाने  के  लिये
 औ  लबस्जदू  अहत  कम  वी  wet है  ।
 बोड़ा  आदत  कता  रख  दिया  जाता  है  t
 बैरल  कौसिल  आफ  बीमेन्ख  एजुकेशन
 की  सो  के  पेज  36  पर  आप  देखिये
 कि  बहनें  क्या  कहती  ।  भागे  स्कूलों
 के  इन्स्टिडपूणन्स की  अ  दरख़्वास्त भाई
 को  विस्विग्द्  कलने  के  जिये  tv  बेसिक
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 [ओऔमती  लक्ष्मी]
 आप  को  मालूम  है  कि  उन  में  47
 एप्लिकेशन्स के  बारे  में  अलग  अलग  बातें
 लिब  हैं  ।  मान  से  दो  स्कूलों  के  लिये
 कहा  गया  था  उन  में  से  एक  के  लिये
 लिख  दिया  प्रोग्रेस  बेरी  स्लो,  पसरे  के
 वास्ते  लिख  दिया  रिपोर्ट  रियल  भव टेड  t
 सि  एक  दो  केसेज  सिंदर  हुए  ।  अभी
 कहा  जा  रहा  या  कि  कोआपरेटिव
 सोसाइटी  में  किसानों  को  काफी  सुविधायें
 और  जैसा  देने  की  बात  कडी  जाती  है
 लेकिन  कानून  ऐसा  है  कि  वसा  मिलना

 मुश्किल  है  -  कई  कई  साल  हो  जाते  हैं
 लेकिन  पैसा  नहीं  आता  ।  तरह से

 क
 उसी

 एजुकेशन  डिपार्टमेंट  का  हाल  बे
 तगड़े  रूज  हैं,  वेदान्त  पड़े  हर  पंडित  लोग

 हैं
 ।

 वे  हर  चाज  के  पसो  दसरे  माने

 सालों  तक  इशर  से  अवर  फाइलें  मंगाते
 रहते हैं  ।  गीत  एजुकेशन के  लिये  कानून
 बदलना  चाहिये  ।  उन  को  सब्सिडी  आदि
 के  रूप  में  जसा  दे  कर  होस्टल,  स्कूल
 आदि  बनाने  को  कोई  सुविधा  नहीं  है  ।
 यहां पर  हमारे  डिप्टी  मिनिस्टर  साहब
 बैठे  हैं,  अफसर  लोग  भी  बेड  हैं  उनें
 मेहरबानी  कर  के  सड़ी  ढंग  से  काम  कर
 के  इस  में  मदद  देनी  चाहिए ।

 आज  ऐप्रिकल्चर  को  पढ़ाने  के  लिये
 एक  आन्दोलन  चन  रहा  है  ।  जब  मूं
 भरने  का  मौका  आया  तब  व्  रोज  आप  ने
 यह  काम  करना  कुह  किया  है  -  आप  को
 पता  होना  चाहिये  कि  स्कूलों  में  इन  हो

 भर  में  होती  है  इसलिये  मैं  आप  को
 द्ुधाव  देना  चाहती  हूं  कि  बर  को  लड़कियों
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 की  शिक्षा  बहुत  अच्छी  होनी  चाहिये  ny
 लड़कियों  के  स्कूलों  के  मैनेजमेंट  को  ठीक
 करने  के  लिये  भी  आप  को  कदम  उठाना
 चाहिये  ।  मैं  आप  से  अपील  करती  हूं
 कि  आप  को  दिल  खोल  कर  लडकियों  की
 शिक्षा  के  वास्ते  प्रयत्न  करना  चाहिये  ny

 ot  आत्मिक  (खुर्जा) :  लड़कों  के
 लों  के  साथ  साथ  लड़कियों के  स्कूल
 हैं  और  बहुत  ज्यादा  शिक्षा  उन  की

 रही  है?

 पीसती  लकष्मीब ई:  पुराने  टीचर्स
 के  प्रति  भावना  यह  होती  थी  कि  कन् पायें
 टीचर  को  माताजी  और  गूंजी  मानने
 वाली  होती  थीं  i  अब  ऐसा  नहीं  होता  ।
 दिलती  में  स्कूलों  में  मैनजमेंट  ऐसा  होता
 है  कि  दिल्ली  के  बड़े  बड़े  लोग  उस  पर

 असर  डालते हैं  और  जिस  तरह से  चाहते
 हैं  हीवसस से  अना  काम  करा  लेते  हैं।
 यहां  पर  स्तनों  में  टीसें  के  वास्ते  मैं
 कहना  चाहती  हं,  हर  एक  टीचर  बन
 नहीं  सकता  है  ।  जिसका  होसला  होता
 है,  वही  टीचर  हो  सकता  ह  1  गुड  टीचर
 केवल  लेडी  हो  सकती  है,  यह  मैं  दावे
 से  कह  सकती  हैं  जहां  पर  हेड  मिस्ट्रेस
 औरत  होनी  है  वहां  अच्छा  व्यवस्था  होती
 हैं।  आप  लेही  टीन्स  के  वास्ते  मौका
 दीजिए ।  आज  कल  लड़के  तो  आई»  to
 एस०  बन  सकते  हैं,  दूसरी  निकायों  में
 जा  सकते  हैं,  औरतों  को  आप  टीचर्स
 रखिए  ।  उससे  एजुकेशन  बनेगी  t  लेडी
 टीचर्स  का  आप  ज्यादा  स्यान  कीजिए  ।
 औरत  जिस  काम  में  लग  जाती  है,  मन
 लगा  कर  उसे  करती  है.  उसी  में  रहनी
 है  ।  पुण्य  लोग  पालिटिशियन  गति  2,
 स्कूल  का  फामछोड  कर  पालिटिक्स  में
 पढ़ें  रहते  हैं  ।  मैं  आपकी  हिपेशिणी  के
 रूप  में  यह  बातें  आपसे  कह  खी  हृ  कि
 आप  एजुकेशन  में  बेदी  को  यादा  लें

 हो
 43
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 art  प्राइम  एजूकेशन दर्स  बहनों  के

 हाथ  में  दें  -  हर  एक  हेड  आफ  दि  हाई
 स्कूल  एक  लेडी  बननी  चाहिए  a  पढ़े
 लिखे  लड़कों  के  लिए  तो  भर  बहुत  से
 दूसरे  विभाग  हैं,  आज  कल  तो  कितना,
 ही  फोल्ड  वर्क  उनके  लिए  है,  माइन्स  में
 इंजिनियसं में  साइंटिस्ट्स  अन्य  विभागों  मैं
 कड़ों  भी  जा  सकते  हैं,  कितने  ही  काम  हैं
 जिनमें  उनको  भेज  सकते  हैं  t

 आपने  यह  जो  सेकेंड्री  एजूकेशन  बिल

 थोड़ा  समय  शर  दिया  जाय  ।  मैं  ज्यादा
 तो  बोलती  नहीं  ।  कभी  कभी  बोलती  हूं,

 पूछती हूं  क्या  करोगे,  कहते  हैं  लिखेंगे
 मैं  दूती  द  कुछ  काम  न  करोगे,  कहते
 हैं.  नहों  करेंगे  -  आजकल  आटे  सीखने

 कान  नाक  सब
 काम  लेना,  सब  काम  करना  है।
 उसके  लिए  ऐसे  टीचर्स  आपको  चाहिए

 ऐसे

 हाई  स्कूल  होते  हैं  ।  वहां  स्कालरशिप
 मिलती  ह  ।  अब  उनमें  से  कुछ  फारेन
 कन्द्रीज  में  जाते  हैं  लेकिन  वहां  पी०  एच०
 डी०  वगैरह  पाने  के  वाद  वह  यहां  वापस
 आना  नहीं  चाहते  ।  मेरे  सामने  बंगाल

 यहां  सू टेबिल  जाब  नहीं  मिलता,  इधर
 उधर  फिरते  हैं,  जितनी  सैलरी  मांगते  हैं,
 स्तनों  मिलती  नहीं  है,  नतीजा  यह  है

 अजुज़
 डड  38 न्
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 आमनी  लक्मौबाई :  एक  मिनट
 और i

 सभापति  महोदय  :  आपने  बहुत  समय
 ले  लिया  है  1  (व्यवधान)

 गोमती  लक्ष्मीबाई  :  तो  जो  आपकी
 ग्य वस् या  है  उनसें  मैं  ऐसा  मानती  हूं
 कि  अपको  दिल यस री  नहीं  है  गर्ल्स
 एजूकेशन  में  और  जब  तकआप  गत् सं
 श  [फैशन  को  अच्छा  नहीं  करें  तब  तक
 crt  लेजी  सोच  नहीं  मिलेंगी  और
 तब  तक  आपका  काम  ठोक  चल  नहीं
 सकता,  उसमें  बढत  मुश्किल  आयेंगी  ।
 चुका।

 औ  आत्मिक  (खुर्जा)  :  सभापति
 महोदय,  इस  विवेक  का  उडेला  महान
 अतीत  दोता  है  ले  केन  कभी  कभी  महान
 शून्य  भी  असफल  हो  जाते  हैं  यदि  उसके
 पीछे  किया रमक  शक्ति  न  हो  और  एक
 शुद  विचार  धारा  उनके  पीछे  न  द
 माननीय  मंत्री  जी  जब  से  आये  हैं  वह
 शि  पद्धति  में,  शिक्षा  की  धारा  में
 परिजन  लाना  चाहते  हैं  कौर  एक  नयी

 हू  तीन  कंब  वर्गों  योजनायें  समाप्ति
 की  ओर  हैं  ।  भव  चौथी  पंच  वर्षीय
 योजना  के  चरण  प्रारम्भ  हने  वले  हैं
 मैं  बे  अदब  से  कहना  चाहता  हूं  कि
 वाद्य-बुद्धि  के  चरणों  में  काई  उठती
 नजर  नहीं  भाती  है  ।  मानवता  की  वृष्टि
 से  महान  देश्य  को  ले  कर  हमारे  बच्चों
 में,  हमारे  भिक्षा-शारित्रगों  में  कई  इस
 अकार का  महान  उदेश्य  बदता  वृष्टि चर
 होता  हा  उसमें  मुरे  सन्देह  होता  है  ।
 मैं  यहाँ  मानता  हू,  माध्यमिक  शिक्षा,
 शिक्षा  पद्धति  की  जड़  है  ले  केन  जहां  जड़
 में  घुन  लगा  हो.  जड़  में  कम जरी  हो,
 हां  पूरे  का  पूरा  शिक्षा  का  आंजा  खड़ा

 NOVEMBER  29,  1903  Education  Bill  4444

 नहीं  हो  सकता  है,  उसमें  मज्बूरी  नहीं
 भा  सकी  है  ।  यह  मैं  मानता  हूं  कि
 जैसा  कि  इस  विधेयक  के  स्टेटमेंट  आफ
 झाब जेवट्स  एंड  रं उन्स  में  कहा  है  :

 “In  recent  years’  the  unsatis«
 factory  working  and  manage-
 ment  of  a  number  of  private
 secondary  schools  in  the  Union
 terri‘ory  of  Delhi  have  been  sub-
 jected  to  a  great  deal  of  adverse
 criticism.  These  have  been  main-
 ly  in  respect  of  (i)  violations  of
 executive  instructions  regarding
 time'y  payment  of  salaries  to
 teachers,  (ii)  failure  to  create  a
 Reserve  Fund,  (iii)  recruitment  of
 teachers  with  lower  than  the
 prescribed  qualifications,  (iv)  un-
 authorised  borrowing  of  money
 from  the  Pupils’  Fund  by  the
 managements  of  schools,  and  (प
 collecting  compulsory  donations  to
 Meet  the  managements’  share  of
 the  maintenance  expenditure  of



 4445  Delhi  Secondary  AGRAHAYANA  ह  1887  (SAKA)  Education  Bill  44qt

 को  चाहिए  था  इन  वर्षों  के  ओर  में  वह
 कोई  ऐसा  काम  करती कि  जिससे  शिक्षक
 घौर  शिक्षार्थी  के  बीच  में  जो  दूरी  आ

 रही  है  वह  कम  हती  पौर  इस  से
 बह  पास  पास  आते  i  हम  देश:  कि
 शिक्षा  का  उदेश्य  दूसरा  ही  दोष  जा
 रहा  है।

 जहां तक  हमारे  टीचर्स का  सम्बन्ध
 है,  बह  भरते  हैं,  पढ़ते  हैं,  लेकिन  उन  के
 इन्दर  उदासीनता है  हमारे  बिद्या  जियों
 में  भी  उत्साह  नहीं  है  ।  जो  भाग

 विद्यार्थियों  में  अनुशासन  नता  भा  रही  है
 उसका  जहां  वीरों  पर  बड़ा  उत्तरदायित्व
 है,  वहां  जै  उसके  लिए  र  का  को  भी
 उत्तरदायी  मानता  हूं  ।  उनको  जो  धपना
 पार्ट  अदा  करना  जाहिए  थ।  वह  उसमे
 हीं  किया है  1

 जैसा  कि  मैं  ने  कहा  इस  क्षेत्र में
 मानवता  की  दृष्ट  से  असमानता  और
 विषमता  विद्यमान  है,  उसको  दूर  करने
 के  लिए  सिफ  कोई  यत्न  नहीं  दिया  गया
 है  ।  यहां  पर  कानबें डस  में  शिक्षा  थी

 « आइलेट  इंर्ट  युक् है जो है  जो
 कि

 जो  कि  दूसरे  बमों  की
 दारा  चलाये  जाते  हैं,  जहां

 बड़ा  खर्चा  हता  है,  वहां
 नजर  भाती  है  a  देश  के  इन्दर
 समाजवाद की  भवना  साना
 समाजवाद ढांचा  खड़ा  करना

 समाजवाद को  मानते  हैं,
 अकार  के  विधेयक से  उस

 बेस  प्रकार सुफल  होंगे  ।
 शिक्षा  के  क्षेत्र  में  विषमता

 प्रस् रमा वता बड़ा  रहे  हैं,  बटा  नदीं  रहे
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 ere देने  के  लिए  अधिकार  इस  विधेयक
 में  रखना  चाहते  हैं  ।  अंडे  आप  देखें  कि
 आज  भी  जो  फ्रेट  स्क  हैं,  जिनको
 कुछ  संस्थान  या  कुछ  ब्य कित  जलाते  हैं,
 या  जिनको  कुठ  भाग  प्रकार  की  संस् यर में
 चलाती  हैं,  उनको  रिकागनीशन  देने  के
 लिए  या  किसी  प्रकार  की  सहूलियत  देने
 के  लिए  रूल्स  हैं  और  उनके  प्रबन्ध  में
 दखल  देने  की  आपके  अभधिषा्यों को
 बीत  है  ।  मैं  नदीं  समझता  कि  अब  आप
 खेमों  कौन,  सी  नहं  शक्ति  देना  चाहते
 हैं मौर  कौन  सा  नया  उद्देश्य  प्राप्त  कराना
 थाह  है  /  भाप  इसी  कहां  तक  सफल
 हन  मैं  नदीं  कह  रुकता  t

 भेरे  मस्तिष्क  में  यह  आत  बिल्कुल
 साफ  है  कि  आज  जाहे  राजा हो  या
 रंग  हूं,  मीर  हो  या  गरब  हो,  सब  के
 बच्चे  समान  दृष्टि से शिक्षा से  शिक्ष  प्ले,  भोर
 ऐसे  स्कूलो ंमें  जाएं  जहां  कई  अस्तर
 अतीत  न  हो  r  मैं  मन्ता  हूक  हमारे
 माननीय  शिक्षा  मंत्री  जी  के  कप  मंत्री  जी
 के,  जी  कि  यहां  बेड  हैं,  भर  दूसरे  जो
 मवेशी  हैं  कौर  राज्यों  बे मं वेगण  हैं
 उनके  लडके  डंडी  शिक्ष  सौन्व थो  में
 पढ़ते  हैं  जिनको इससे  सम्दश्तर नही है । नदी  है।
 उन  पंस्यओं  में  वे  जाते  है  छिनके  पास
 पैसे  की  बनी  नमी  है  ।  मैं  मंदी  जौ  से
 पूछना  चाहता  हे  मि  शिक्षा मे  जो  विवशता
 नजर  भा  रही  है  उसको  ट्र  करने  के
 लिए  वह  क्या  प्लन  करते  हैं  -  उसकी  ओर
 मैं  उनका  ध्यान  भाव वित करना  बहता
 हूं  शस  दुष्टि  से  कि  भाप  उस  दश्  को
 समें  ।

 प्राचीन  काल  में  हमारे  पुक्कुम  की  शिक्षा
 प्रणाली  इस  प्रकार  की  थी  कि  संदीपन  गुटके
 बुक्स  में  भगवान  कृष्ण  भौर  दीन  मुकदमा
 मान  छप  ले  पड़ते  बे

 ।
 उनमें  कोई  प्रस्तर
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 [श्री  बाल्मीकि]
 ४  उनमें  मामूली  आदमी  का  बच्चा  नहीं  पड़
 सकता  ।  उस  के  लिए  आप  ने  कोई  रास्ता
 पैदा  नहीं  किया  है,  जैसा  कि  आप  को  करना
 चाहिए था  ।

 मैं  चाहता  हूं  कि  हमारे  प्रधान  मंत्री  का
 लड़का,  राष्ट्रपति  का  पोता  और  एक  मामूली
 सफाई करने  वाले  भाई  का  बच्चा  समान
 रेप  से  विद्या  हासिल  करें  और  अपनी  विद्या
 का  बल  प्रदर्शित  कर  सकें  ।  अगर  ऐसी
 अवस्था  लाने  वाला  कोई  विधेयक  आप  सदन
 के  सामने  लाते  तो  मैं  उसकी  प्रशंसा  करता

 में  जानता  हूं  कि  आप  यह  सोचते  हैं  कि
 बेईमान  व्यवस्था  में  किसी  न  किसी  प्रकार
 का  परिवर्तन  आना  ही  चाहिए  ।  हम  उससे
 इन्कार  नहीं  करते  t  जहां  प्रबन्ध  दूषित  है
 उसको  ठीक  करना  ही  चाहिए।

 सरकारी  स्कूल  हमारे  सामने  हैं।  ठीक
 है  कि  सरकारी  स्कूलों  की  बड़ी  बड़ी  इमारते
 हैं।  लेकिन  उनमें  दो  दो  कमरे  दोनों  शिफ्टों
 के  प्रिसिपलों  ने  घेर  रखे  हैं  भर  बच्चे  इधर
 उधर  बीते  हैं।  इस  भोर  ध्यान  देना  चाहिए।
 कुछ  स्कूल  ऐसे  हैं  जो  डाइरेक्ट ली  एजूकेशन
 शाइरेवटोरेट द्वारा  संचालित  होते  हैं  ।  जहां
 शक  उनके  प्रबन्ध  भौर  रिजल्ट  का  सम्बन्ध  है,
 मं  यह  कहने  के  लिए  तैयार  हूं  कि  उन  से

 आइलेट  स्कूलों  की  दशा  कहीं  ज्यादा  अच्छी
 है।  इसका  कारण  यह  है  कि  जो  प्राइवेट
 स्कूलों  में  शिक्षक  हैं  उन  के  ऊपर  निगाह  रखी
 आती  है,  उनको  थोड़ी  सी  चेतावनी  भी  दी
 जाती  है।  आप  की  तरफ  से  जो  कुछ  होता  है,
 शम  यह  नहीं  चाहते  कि  वह  न  हो  t  आप
 देखें  कि  आप  के  जो  हायर  सैकिडरी  स्कूल
 अस  रे  हैं  उनके  रिजल्ट  10  या  20  पर  सेंट

 कुछ  भी  दंड  नहीं  दे  सकते,  न  तम्बीह  दे  सकते
 हैं।  जहां  तक  प्राइवट  स्कूलों  का  सम्बन्ध  है,
 उनका  रिजल्ट  60  पर  सेंट  है,  70  पर  सेंट  है,
 80 पर  सेंट  है  थौर  यहां  तक  कुछ  का  रिजल्ट
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 90  पर  सेंट  भी  है  ।  मैं  नहीं  समझता  कि
 आप  इन  में  किस  तरह  से  अन्तर  लाना  चाहते
 हैं  और  क्या  करना  चाहते  हैं?

 आप  कहते  हैं  कि  वहां  पर  कुछ  गलत
 तरीके  से  फीस  ली  जाती  है।  ठीक  है,  लेते  हैं
 कुछ  ऐसे  स्कूल  हैं।  लेकिन  कुछ  ऐसी  संस्थाएं
 भी  हैं  जो  कि  बहुत  कम  फीस  लेती  हैं।  मैं
 स्वयं  एक  ऐसी  शिक्षा  संस्था  से  सम्बन्ध  रखता
 हूं  यह  मामूली  लोगों  का  स्कूल  है  और
 इसमें  जैसा  हम  को  आदेश  है  हरिजन  बच्चों
 से  बहुत  कम  फीस  ली  जाती  है  1  उसके
 अलावा  और  कोई  फीस  नहीं  ली  जाती  है  a
 ऐसे  स्कूल  हो  सकते  हैं  जहां  मैन  निर्माण

 की  दृष्टि  से  या  दूसरे  कामों  के  लिए  पैसा
 लिया  जता  हो  बह  बन्द  होना  चाहिए  1
 उसको  आप  रोक  भी  सकते  हैं।  लेकिन  आप
 देखें  कि  आप  के  अपने  स्कूलों  में  भी  वाइज़
 फंड  है,  गेम्स  फंड  है,  नाइन  कंड  है,  मैडीकल
 फंड  है।  इस  प्रकार  के  अनेक  फंड  हैं।  आप
 ठीक  तरह  से  जांच  करायें  तो  भाप  को  पता
 चलेगा  कि  इन  कंडक्  में  से  लाखों  श्पथे  का
 गबन  टीचर्स  पौ  प्रिसीपल  कौर  यहां  तक
 कि  इंस्पेक्टोरेट के  लोग  भी  मित  कर  कर
 रे  हैं।  लाखों  सय  खाये  बैठ  हैं।  आप
 आइलेट  इंस्टीट्यूशन्स पर  दबाव  दें,  लेकिन  जो
 सरकारी  स्कूल  हैं  उनकी  तरफ  मैं  भाप  का
 ध्यान  भारित  करना  चाहता  हूं  t

 आप  का  उद्देश्य  है  कि  जो  डाइरेक्टर
 आफ  एजूकेशन  हैं  उनको  और  अधिकार  दे
 दिये  जायें।  भाप  चाहते  हैं  कि  उनको  अधिक
 अधिकार  की  शक्ति  से  सुसज्जित  कर  दिया
 जाये  a  मैं  मानता  हूं  कि  राज  जो  हमारे
 शिक्षा  के  डाइरेक्टर  महोदय  हैं  बह  एक  बढें
 शिक्षाशास्त्री  हैं,  हमारे  उत्तर  प्रदेश  से
 आये  हैं।  वह  बल  लगाकर  इन  बीमारियों
 को दूर  करना  चाहते  हैं।  सेकिन  मैं  यह  मानने
 बाला  हूं  कि  किसी  शासक  को  भाषिक
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 अधिकार  देने  से  उनका  इुष्पयोग  हो  सकता  है
 और  होता  भी  है  1

 में  जे  कर  देना  चाहता  हूं  कि  प्रवर
 समिति  को  विशेष  रूप  से  इस  बात  पर  विचार
 करना  चाहिए  कि  जो  आस्था  इन  स्कूलों  को
 चलाती हैं  उनके  प्रबन्ध  में  किस  तरह  सुधार
 किया जा  सकता  है।  मैं  इस  भोर  भी  माननीय
 मंत्री  जी  का  ध्यान  भारित  कर  देना  चाहता
 हूं  कि  जो  अवैध  कमेटियां  हैं  उनके  अन्दर
 डायरेक्टोरेट  का  भी  एक  प्रतिनिधि  होना
 चाहिए  जो  देख  सके  कि  क्या  होता  है  और
 उनके  काम  में  दखल  दे  सके  भौर  राय  दे  सके  1
 बद  परिवर्तन  करने  की  बहुत  आवश्यकता  है।

 जहाँ  तक  इस  बिल  के  उदेश्य  का  सम्बन्ध
 है  मैं  उसको  ठीक  समझता  हूं  ।  श्री  नवल
 अभाकर  जी  ने  कहा  है  कि  इसको  अवर
 समिति  को  दे  दिया  जाने  भौर  वह  पहली
 फरवरी  तक  अपनी  रिपोर्ट  सरकार  को  दे  दे  +
 मैं  चाहता  हूं  कि  रिपोर्ट  देने  की  तारीख
 27  फरवरी  कर  दी  जाये  क्योंकि  इसमें  गवाह

 आदि  आयेंग,  यह  ऐसा  विषय  है  जिस  पर
 बहुत  से  लोग  गवाहियां  देना  चाहेंगे।  इसलिए
 थोड़ा  सा  समय  बढ़ाना  उचित  प्रतीत  होता  है।
 इस  ओर  मैं  भाप  का  ध्यान  भा कवित  करना
 चाहता  हूं  1

 मैं  चाहता हूं  कि  माध्यमिक  शिक्षा को
 बल  देने  के  लिए  और  विशेषकर  जो  प्राइवेट
 स्कूल  चलाये  जा  रहे  हैं  उनमें  शक्ति  लाने
 के  लिए  जो  होना  चाहिए  उसे  आप  पूरा
 करें ।  फिर भी  अगर  ये  उन  बातों  को  परा
 न  करें,  वे  उस  तरह  फंड  इकट्टा  न  करें,  और

 बे  उन  उद्देश्यों  और  नियमों  को  पूरा  न  करें,  तो
 उन  को  रिका गनी अन (मान्यता)  नहीं  मिलनी
 चाहिए ।

 14  bra

 मान्यता  आप्त  एडिड  स्कूलों  पर  ज्यादा
 बोन  नहीं  अड़ाना  चाहिए।  95  परसेंट  झपटा
 सरकार  देती  है,  लेकिन  वहू  रुपया  इतनी  देरी
 डे,  तना  बंग  भोर  परेशान  कर  के  मिलता  है

 कि  बड़ी  दिक्कत  होती  है।  5  परसेंट से  हम
 सच  की  पे  को  धुरा  नहीं  कर  सकते  हैं  I
 सरकार  इस  विषय  में  एक  नया  कदम  उठाना
 चाहती  है,  इस  का  हम  स्वागत  करते  हैं  ।

 लेकिन  यह  याद  रखना  जरूरी  है  कि  किसी
 अकार  के  ज्यादा  दबाव  से  काम  नहीं  बनता  है,
 क्योंकि  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  मन  से,  हृदय  से,
 सावन  से  जितनी  सफलता  मिल  सकती  है,
 उतनी  अन्यथा  नहीं  मिल  सकती  है।  सरकार
 को  विशेषकर  शिक्षक  और  फगिक्षाधियों  के
 बीच  में  समन्वय  लाने,  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  एक
 जीवनदायिनी भावना  को  उत्पन्न  करने  भर
 शिक्षा  क  स्टैड  ऊंचा  करने  का  यत्न  करना
 चाहिए  ।  यह  मंत्रालय  जिस  उद्देश्य  से
 काम  कर  रहा  है,  उस  के  पूरा  होने  पर  उस  का
 प्रभाव  देश  के  पसरे  भागों  में  भी  होगा  ny

 अचा हता हुं कि  इस  में  परिवर्तन  भाना
 चाहिए  ।  इस  के  कलेवर  से  मुझे  बहुत
 संतुष्टि  नहीं  है  ।  यह  एक प्रकार का  बोझ
 भोर  दबाव  है  ।  मगर  इस  को  हटा  दिया
 जाये,  तो  इस  में  बहुत  सुन्दरता  आ  सकती  है।
 उस  सुन्दरता  का  गद्दार  प्रभाव  होता  है,

 ऐसा  विधेयक  लाये  हैं।  इस  में  जो  कमियां  हैं,
 बे  प्रवर  समिति में  द्र  हो  सकेंगी ।

 भी  !  रामेकवरानस्य  (करनाल)
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 [श्री  रामेश्वरानः्द
 सभापति  महोदय,  माध्यमिक  शिक्षा  के  सम्बन्ध
 में  जो  विषयक  लाया  गया  है,  उस  पर  अपने
 विचार  अभिव्यक्त  करने  के  किए  आप  ने
 मुन्ने  जो  समय  दिया  है,  उस  के  लिए  मैं  आप  को
 धन्यवाद  देता  हू  ।

 सब  से  पहले  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि
 हमारे  शिक्ष  मिले, जे  का  पहले  यह  सोचना
 पहेंगा कि वहू कैसा कि  वह  कैसा  व्यक्ति  चाहते  हैं,  शिक्षा-
 भरत  व्यक्ति  कैसा  हो,  क्यांकि  शिक्षित  और
 अशिक्षित  दानों  अकार  के  व्याप्त  में  कोई
 भीतर  होना  चाए  ।  ऊब  तंक  वह  शिक्षा
 का  लक्ष्य  यह  नहीं  रखते  है  कि  शिक्षित  व्यतीत
 में  अशिक्षित  व्यक्ति  की  अपेक्षा कुठ  विशेषता
 होनी  चाहिए,  जब  तक  शिक्षा  से  कोई  लाभ

 नदी  दीने  बाला  है  Z  एक  तो  शिक्ष  में  याह
 युग  आना  चाहिए  ।  कपड़े  तो  कोई  भी  पहन
 सकता  है।  सी,  बेड  सं  बय  में  जिस  अकार
 के  भी  कपड़े  चाहिए,  वे  बन  सकते  हैं  भोर
 कोई  ढाक  भी  उन्हे  पहन  सकता  है  t  शिक्षित
 कौर  अशिक्षित  की  अंशभूत,  में  भी  मन्तर
 करना  पड़ेगा  1  यह  कन  करेगा?  पह  बहेंगे
 पुजन  ।  भाग  [इजन  का  इस  बात  की
 चिन्ता  नहीं  है  -  यदि  किसी  भयानक  की
 अंगी  के  वीथी  अनुभव  e  जाते  हैं,  वो
 उस  का  इस  कं  कोई  चिन्ता  नहीं  होती  है  ।

 रेलवे  विभाग  या  किसी  अन्य  विभाग  के
 किसी  कंवार  सै  यदि  कोई  काम  बिगड
 जाये,  तो  उस  से  जवाब  तलब  द्वारा  है,  उस  मे
 पूजा  जाता  है।  किन्तु  यदि  सरकार  के  किसी
 अध्यापक  के  बालक  उन्नत'  श्रेणी  में  उसमें
 नदीं  gry  हैं,  ता  क्या  सरकार  उस  का  वेतन
 कार्ट  तै?  उस  के  लिए  क्या  दंड  है?  मुझे
 इस  बात  का  पता  है  कि  बहुत  से  सरकारी
 स्कूलों  के  भष्यापक  श्रेणी  में  बालकों  को
 उचित  रूप  से  नहीं  पडते  हैं  भोर  फिर  बालक
 को  कहते  हैं  कि  बबूला,  अपने  बाबूजी  को
 कहना  कि  हम  को  पहां  समय  बाड़ा  मिलता  है,
 इसलिए  हम  बर  आ  दद्  बन  पर  पढ़ाएंगे।

 NOVEMBER  29,  1965  Education  Bilt  4452

 यह  ठीक  है  कि  इस  प्रकार  मालदार  के
 सड़के  पास  हो  सकते  हैं,  किन्तु  क्या  गरीबों,
 निर्धनों  और  देहातियों  के  लड़के  पास  हो
 सकते  हैं?  मैं  आप  की  सेवा  में  निवेदन  करना
 चाहता.  हं  कि  ब्ामीण  के  बालक,  चाहे
 हरिजन हों  और  चाहे  दसरे हों,  इस  शिक्षा के
 आधार पर  कभी  भी  अग्रेजी  पढ़े-लिखे  माता-
 पिता  की  सन्तान  अ  मुकाबला  नहीं  भर  त्ति,
 क्योंकि  उन्हंने  अपने  धर  में  झझप्नी  भाषा
 सीखी  है  ।  स्कूल  में  अब  माध्यमिक  शिक्षा
 आरम्भ  होती  है,  तो  साथ  ही  अंग्रेजी  चल
 जाती  है  ।  जिस  के  माता-पिता  ने  अंग्रेजी
 पढ़ें  है,  बह  भाग से  ही  "मदर"  आर  फ़ादर”
 कहना  सकता  है,  लेनी  बेचारे  अरबो  और
 देहातियों  के  बालकों  ने  तो  कुछ  सुना  ही  नहीं
 है,  इसलिए  या  तो  बे  पास  नही  होते  हैं  और
 मगर  पास  कते  हैं,  तो  तुर्की  श्रेणी  में  पास
 होते  हैं  भौर  भेरी  समझ  में  तृतीय  श्रेणी  कौ
 हमारे  यहां  मृत्यु  के  उपरान्त  भी  कोई  नहीं
 पूछता  है।  एक  तो  तृतीय  श्रेणी  में  उत्तीर्ण
 आलक  को  क्च  विद्यालय  में  अवेश  नहीं  मिलता

 Qe  मगर  वह  हापर  सैकेंडरी  की  परीक्षा  पास
 करने  के  पश्चात  नकली  में  जाना  चाहे,  तो
 नौकरी  के  लिये  भूनने  बाने  पहले  नम्बर  लेते  हैं
 और  जिस  गरीब  के  नम्बर  नहीं  होते  हैं,  उस  को
 कोई  नहीं  पूछता  है  1  इसलिए  सरकार  को
 चहिए  कि  वह  तृतीय  अंशी  को  बिल्कुल  समाप्त
 कर  दे,  जिस  से  यदि  किमी  बालक  में  कोई
 निबेसतायें  हैं,  तो  वह  उन  को  पूरा  कर  के
 दूसरे  बरस  कुछ  योग्य  बन  सके,  ताकि  उस  को
 उच्चतम  विघालयों  में  अवेश  मिल  सके,
 अचवा  पेट  भरने  के  लिए  नौकरी  मिल  सके,
 नहीं  तो  वेहातियों  के  बालक  हज़ारों  की  संख्या
 थें  मारे-आरे फिरते  रहेंगे  t

 इस  के  भ्र ति रिक्त  शिक्षा  मातृ-भाषा  में
 जोनी  चाहिएं।  अध्यापक का  एक  भी  कूद
 ऐसा  न  हो,  जिस  को  उसकी  मातु  भावा  में
 अयोग  न  किया  आये  ।  आंज  सारे  देश  में
 दाई  स्टन  भोर  हायर  बकेगी  का  अयद
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 भी  चल  रहा  है।  मैं  निवेदन  करूंगा  कि  सारे
 देश  में  शिक्षा  एक  सी  होनी  चाहिए  1  भाज
 कहीं  हाई  स्कूल  चल  रहा  है  और  कहीं  हायर
 सैकंडरी चल  रहा है  ।  मैं  पूछता  हूं  कि
 यह  भानमती  का  स्वांग  सरकार  ने  क्यों  जारी
 रखा  हुआ  है  b  सरकार  या  तो  हाई  स्कूल
 रखे  और  या  हायर  सैकंडरी रखे  -  उस  ने
 इस  सम्बन्ध  में  जो  भेद  खड़ा  कर  दिया  है
 उस  की  भावण्यकता  नहीं  है  /  इस  से  बहुत
 बड़ी  गड़बड़ियां हो  रही  हैं  ।

 शिक्षा का  फन  क्या  होना  चाहिए ?
 मानव  बनना  शिक्षा  का  फल  होना  चाहिए  1
 मानव  बनने  के  लिए  तीन  चीजें  होनी  चाहिएं।
 एक  तो  व्यक्ति  का  चरित्र  ऊंचा  होना  चाहिए
 मैं  पूछता  हूं  कि  सरकार  द्वारा  दी  जाने  वाली
 शिक्षा  से दीक्षित  व्यक्ति  क्या  चोरी  नहीं
 करते  हैं,  वह  कौन  सा  कुकर  है,  जिस  को  वे
 नहीं  करते  हैं।  तो  फिर  शिक्षा  का  क्या  लाभ
 हुमा  ?  दूसरों  की  अपेक्षा  शिक्षित  व्यक्ति
 का  स्वास्थ्य  भी  उत्तम  होना  चाहिए।  जितने
 लोग  पढ़ते  हैं,  क्या  सरकार  उन  का  स्वास्थ्य
 उत्तम  बनाती  है?  तीसरी चीज़  है  विद्या  if
 पिछली  बार  माननीय  सदस्य,  श्री  वॉरियर,
 आचीन  शिक्षा  की  बात  कर  रहे  ये  ।  श्री
 एन्यनी  भी  बहुत  वोल  रहे  ये  ।  क्या  वे  समझते
 हैं  कि  आमीन  शिक्षा  नहीं  हनी  चाहिए  ?

 इस  विजय  में  लिखा  है  कि  शिन  विद्यालयों
 के  पास  अपने  भवन  नहीं  होंगे,  हम  उन  को  भी
 सहायता  नहीं  देंगे  t  मैं  पूठ  हूं  कि  क्या
 शिक्षा  के  साय  भवन  या  वस्त्रों  का  कोई  सम्बन्ध
 है।  शिक्षा  के  साथ  किस  का  सम्बन्ध  है  ?
 शिका  के  साथ  सम्बन्ध  है  व्यक्ति  के  चरित्र
 स्वास्थ्य और  पढ़ाई  का  ।

 इसलिए  सरकार  द्वारा  लगाया  जाने
 वाला  यह  प्रतिबन्ध  बड़ा  अनुचित  है  ।  उसे
 अस  प्रतिबन्ध  को  हटाना  होगा  ।  आज  जो
 अल्पसंख्यकों के  स्कूल  हैं,  उन  को  विदेशों  से
 सहायता  मिस  रही  है,  उन  के  ऊंचे  भवन
 होते  हैं  कौर  सर्कार  भी  उन  को  अधिक  से
 अधिक  सहायता  देती  है  i  जो  स्क  स्वीकृत
 नहीं  हैं,  अपितु  सहायता आप्त  हैं,  वे  सरकार के

 मार्ग  को  सरल  बना  रहे  हैं।  सरकार  उन  का
 सिर-दर्द  अपने  ऊपर  क्यों  लेना  चाहती  है?
 यह  व्यर्थ  की  बात  है  कि  चूकि  किसी  स्कूल  के
 पास  अपना  भवन  नहीं  है,  इसलिए  उस  को
 सहायता नहीं  दी  जायेगी  ।  सरकार को
 माध्यमिक  शिक्षा  में  भव्य  हो  यह  परिवर्तन
 करना  पड़ेगा  कि  सब  को  एक-समान  शिक्षा
 दी  जाये  -  जब  तक  भाप  की  शिक्षा  में  एक-
 समानता  नहीं  भाती  है  तब  तक  भाप  कभी
 भी  मनुष्य  में  समता  नहीं  ला  सकते  हैं।  मैं
 मानता  हें  कि  जिस  के  माता-पिता  निर्धन
 हैं  उनको  पस  युग  में  संतान  को  जन्म  नहीं
 देना  चाहिये  ।  सन्तान  को  जन्म  दे  कर  मैं
 मान  लेता  हूं  कि  उनका  एक  अपराध  हो
 सकता  है।  कारण  यह  है  कि  अयोग्य  व्यक्ति
 ने  एक  सन्तान  को  जन्म  क्यों  दिया,  जबकि

 वह  उसका  भरण-पोषण और  पालन-पेषण
 और  शिक्षा  का  प्रबन्ध  नहीं  कर  सकता  था  1

 दूसरों  के  सिर  पर  प्रौलॉद  वह  पैदा  करे
 इसका  उसको  हक  नहीं  है  L  परन्तु  मैं  पूछता
 हं  कि  उसके  माता-पिता  की  न्यूनता  के  कारण
 आप  उसको  माध्यमिक  शिक्षा  में  प्रविष्ट
 कते  नहीं  होने  देने  हैं,  उसको  उल्व  शिक्षा
 आप्त  करने  का  असर  कते  नहीं  देना
 चाहते  हैं  जब  कि  वह  धसके  लिए  हर  प्रकार
 सुयोग्य है  ?  उस  बालक  का  प्रपराध
 क्या  है?  उसके  माता-पिता का  तो  अपराध
 हो  सकता  है  लेजिम  उस  बालक  का  अपराध
 नदीं  हो  सकता  है  ।  यह  क्या  बात  उई  कि
 आपके  प्रजातंत्र  में  वह  आगे  बढ़  ही  न  सके  ।
 निर्धन  के  अ  सक  के  लिए  भी  समान  भानी
 चाहिये  1  जो  मैंने  मंत्र  पा  था  उस  मं  यही
 वि धाम है।  राजा से  ले  कर  रंक  तक,  चौकीदार
 से  लेकर  राष्ट्रपति तक  प्रत्येक के  बालक
 को  पढ़ने  का  समान  अधिकार  होना  चाहिये  to
 आज  मालदार का  बास+  अच्छे से भन्‍्छे से  प्रच्छे
 विद्यालय  में,  शिक्षालय  में  ह...  सकता  है  क्योंकि
 उसके  आप  ने  पैसा  बस्रा  कर  सिया  है,
 लोरी  से  या  रिश्वत  ले  फर  या  किमी  घौर
 अकार  से  लेकिन  एक  निर्देश  आप  का  बालक
 नहीं  जा  सकता  है  कच्छ।  बुद्धि  होते  हुए  भी,
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 केवल  इसलिए  कि  वह  मानीदार  आप  का

 बेटा  नहीं  है।  यह  स्थिति  अच्छी  नहीं  है।
 मालदार  का  बालक  सिफारिणी  पास  हो
 जाता  है  लेकिन  निरव  बाप  का  आलक  नहीं
 हो  सकता है  '  मालदार बाप  का  बेटा  अगर
 उसकी  बुद्धि  मंद  भी  हो  तो  भी  वह  प्रवेश  पा
 सकता  है  परन्तु  एक  निर्धन  का  बालक  अच्छा
 होते  हुए  भी,  उत्तम  बुद्धि  वाला  होते  हुए  भी
 मां-बाप  की  निर्बलताओं के  कारण  प्रवेश  नहीं
 पा  सकता  है,  यह  आगे  विद्या  प्राप्त  महीं  कर
 सकता  है।  वह  योग्य  बन  सकता  है  लेकिन
 योग्य  बनने  के  लिए  उसको  साधम  महीं  मिलते
 हैं।

 मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  भाप  शिक्षा  में
 आर्ची मता  लायें,  शिक्षा  में  धर्म  का  प्रवेश  करें  ।

 धम  का  ्य  यह  नहीं  है  कि  पुरानी  रूढ़ियों
 को  आप  धर्म  मान  बैठें  ।  रूढ़ियों  को  धर्म
 मनमाना  जाये।  धर्म  बह  है  जो  समता  सिखाता
 है,  जो  मनुष्यत्व  सिखाता  है  a  मनुष्यत्व  के
 लिए  आप  की  शिक्षा  में  कोई  स्थान  हो  t
 भ  केवल  स्थान  हो  बल्कि  उस  मनुष्यत्व  में
 अब  तक  बालक  आलि कायें उत्तीण  म  हों
 तब  अक  आप  उन  को  अमाणपत्र  मर्दे  ।  यह
 तभी  हो  सकता है  जबकि  भाप  धार्मिक
 भावना  लायें  t  धार्मिक  भावना  के  बीमा
 कभी  कोई  मनुष्य  महीं  बनता  है  ।  जिस
 शिक्षा  में  गह  महीं  है,  बस  शिक्षा  में  यह
 सिया  नहीं  जादा  है  वह  शिक्षा  महीं  है।

 हमारे  मध्य  भवन  के  बाहर  लिखा
 हमा  है

 यं  मिज  परोसेगी गणना  शधुचेतशां।
 उदारर्धारिताभां  तु  वसुधा  कुटुम्ब कम्  w

 हमारी  शिक्षा  में  यही  हुमा  कर्ता  था  t
 हमारी  शिक्षा  में  बालक  कोबता  दिया  जाता
 था  कि  तुम  अपने  जशन  में  कभी  सरे  को
 हामी  न  पहुंचाना,  रिश्वत  नहीं  सैना,  भोरी
 नहीं  करना,  अत्याचार  महीं  करना  क्योंकि
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 क्या  पता  जिस  के  साथ  तुम  अत्याचार  करने
 ा  प्  हो  मरने  के  पश्चात  तुम्हारा  उसी
 धर्म  में  जन्म  हो  ।  अगर  ऐसा  हुमा  तो  वू
 स्वयं  उस  अत्याचार  से  पीडित  होगा  ।  यह
 है  मनुष्यता  t  यह  है  मनुष्यत्व  धर्म  ।  इस
 धर्म  का  समावेश  बालक  और  बालिका  की
 शिक्षा  में  होना  चाहिय े।

 परन्तु  आप  तो  यहां  पा  महीं  विज्ञान
 के  नाम पर  क्या-क्या कर  रहे  हैं  -  ब्या
 विजान  कोई  ऐसी  वस्तु  है  जो  केवल  भाप  के
 विद्यालयों  सक  ही  सीमित हो?  विज्ञ
 अनन्त  है  और  विज्ञान  भी  अनन्त  है  '  इस
 वास्ते  यह  जो  भिक्षा  है  यह  भूरी  है।  उस  में
 ऊपर  उधर  की  बातें  शिक्षा  की  बसा  दी
 जाती  हैं,  लेकिन  मानव  तू  क्या  है,  मनुष्यता
 क्या  है,  जिस  ने  विश्व  रचा  है  वह  भी  कोई
 हैया  नहीं  है,  इसका  कहीं  पर  भी  कोई  प्रवेश
 महीं  है  आपकी  शिक्षा  मैं,  आपके  विज्ञान  में  ।
 इसको  भी  प्रविष्ट  किया  जाना  चाहिये  t

 भी  कुछ  हैं  जो  सारो  चीज़  को  जानने
 हैं  लेकिन  जिस  ने  यद  सारा  बमाया  है

 भी  कोई  है  ।  इसके  बारे  में  प्रत् वेषण
 होमा  चाहिये,  इसके  लिए  विशेष  शिक्षा  दी
 जानी  चाहिये  और  इसके  लिए  एक  विशेष
 विभाग होना  चाहिये  1

 कद
 =

 इम  शब्दों  के  साथ  मैं  भक्त  में  इतना  ही
 कहना  चाहता  हं  कि  मेरे  इन  सुझावों  पर
 आप  विशेष  ध्यान  दें  ।  अल्पसंख्यकों  के
 ओ  स्कूल  हैं  उन  में  बहुत  अधिक  फीस  ला
 था  रही  है  कौर  इसकी  तरफ  भी  भाप  क
 ध्यान  जाना  चाहिये।  वहां  फोस  भी  अधिक  है
 भोर  सहायता  भी  भाप  अधिक  दे  रहे  हैं  t
 उसकी  तरफ  भी  भाप  का  दृष्टिपात  होना
 चाहिये।
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 Mr.  Chairman:  Shri  S.  N.  Chatur-
 vedi.  alll

 Shri  8S.  N.  Chaturvedi  (Firozaba3):
 Mfr.  Chairman,  Sir....

 Shri  Bhakt  Darshan:  Can  a  Mem-
 ber  of  the  Select  Committee  take  part
 in  this  debate?

 Mr.  Chairman:  It  is  a  convention
 that  a  Member  of  the  Select  Com-
 mittee  does  not  normally  speak.
 But  he  is  not  barred  from  speaking.

 Shri  S,  N.  Chaturvedi:  I  had  given
 my  name  for  speaking  on  this  Bill
 prior’  to  Shri  Naval  Prabhakar’s
 amendment  for  referring  this  Bill  to
 Select  Committee  came.

 Sir,  I  would  not  have  spoken  on  this
 Bill  but  I  just  stood  up  to  say  a  few
 words  because  of  a  feeling  that  pro-
 bably  the  Government  does  not
 @ttach  the  importance  to  this  Bill
 that  it  deserves.  I  feel  it  is  a  very
 vital  thing....

 An  hon.  Member:  That  is  for  the
 Select  Committee.

 Shri  8.  N.  Chaturvedi:  Let  me  have
 my  say.  1  would  only  take  a  few
 minutes.

 I  want  to  say  that  probably  not
 sufficient  importance  is  being  attach-
 ed  to  the  Bill.  I  would  have  very
 much  wished  that  the  hon.  Education
 Minister,  despite  his  very  heavy  pre-
 Occupations,  should  have  been  a  Mem-
 ber  of  the  Select  Committee  which  is
 to  go  into  this  Bill.

 The  Minister  of  Education  (Shri
 M.  C.  Chagla):  I  shall  be  there  all
 the  time.  |  will  not  be  away  even
 for  a  minute.  My  hon.  friend  should
 be  sure  of  that.

 Shri  S.  ह.  Chaturvedi:  That  was
 ne  of  the  points  that  I  wanted  to
 make.

 There  are  certain  very  fundamental
 Stinciples  invo'ved.  Secondary  Edu-
 “ation  is  a  stepping  stone  because  if

 we  find  a  solution  for  most  of  the
 problems  at  this  level,  then  some  of

 the  problems  at  the  university  level
 also  will  be  solved  automatically.
 There  must  not  be  too  much  obses-
 sion  with  the  administrative  aspect

 of  it.  We  should  concentrate  our  at-
 tention  on  more  vital  matters.  |  say
 this  because  I  know  the  powers  that
 are  already  enjoyed  by  the  Depart-
 ment  are  sufficiently  pervasive—of
 course,  I  will  speak  about  them  19
 the  Select  Committee—and  just  now
 I  only  want  to  point  out  that  with
 these  powers  are  still  vesteg  in  the
 Department.  How  they  have  been
 used  and  whether  effectively  or  other-
 wise  are  matters  to  be  gone  into.

 Shri  Man  Sinh  P.  Patel  (Meh-
 sana):  Mr.  Chairman,  Sir,  ह  would
 like  to  make  some  observations  on
 this  Bill.  The  hon.  Minister  of  Edu-
 cation,  Shri  M.  C.  Chagla,  is  trying  to
 amend  so  many  legislations  in  the  field.
 of  education  at  the  primary,  secondary
 and  university  level.

 As  far  as  my  experience  goes—I
 come  from  a  well-known  progressive
 State,  call  {t  old  Bombay  or  new
 Gujarat,  whatever  it  is—the  secondary
 education  there  15  considereq  to  be
 the  concern  of  the  private  manage-
 ment:  Normally,  the  secondary  edu-
 cation  is  left  for  the  general  public
 at  large  to  be  managed  and  looked
 after  by  the  private  management.  A
 very  few  model  schools—call  them
 multi-purpose  schools  or  the  central
 schools  at  the  district  headquarte-s—
 are  only  retained  by  the  Government
 and  they  are  run  as  departmental
 schools.

 The  first  observation  which  I  would
 like  to  make  is  that,  looking  into  the
 speech  of  the  hon.  Minister,  there  are
 about  50  per  cent  private  schools  in
 the  Union  Territory  of  Delhi  and
 there  are  about  50  per  cent  Govern-
 ment  schools.  What  is  the  ultimate
 Object  of  the  hon.  Minister,  till  he  is
 in-charge  of  Education,  about  these
 schools?  Does  he  want  that  all  Gov-
 ernment  schools  should  in  future  turn
 into  privately-manageq  schools  or
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 trustee  schools  or  does  he  want  that,
 because  there  are  so  many  loopholes
 and  so  many  faults  at  the  secondary
 education  level,  ४  stage  may  come
 whereby  the  Administration  should
 take  over  many  such  schools?  He
 also  desires  to  create  a  model  scheme
 of  management  in  the  Union  Terri-
 tory  of  Delhi.  ह  am  very  enthusias-
 tic  to  see  this  model  scheme  of
 management  in  the  Union  Territory
 which  will  ultimately  be  followed  up
 by  all  the  States  where  the  higher
 secondary  schools  are  being  managed.

 Therefore,  when  he  has  thought  of
 Fiving  a  model  scheme  of  manage-
 ment,  I  am  much  more  enthusiastic
 about  it.  But  7  woulg  like  to  know
 eategorically  from  the  hon.  Minister
 whether,  look'ng  to  the  Constitutional
 provision  of  giving  primaty  education
 or  compulsory  education  upto  the  age
 of  14,  which  will  hardly  be  reached
 by  1981,  is  it  within  the  scope  of  the
 Government  with  whatever  financial
 Tesources  at  its  command  to  pervade
 the  anticipated  growth  of  secondary
 education,  especially  in  cities  like
 Delhi.  Madras,  Bombay,  etc?  Seron-
 dary  education.  no  doubt,  is  a  subject
 of  the  State  Government  and  as  far
 as  the  Union  Territories  are  concern-
 ed,  especially  Delhi,  the  Centre  is
 responsible,  There  is  a  fee'ing  among the  peonl,  that  the  Government.  is
 not  in  a  position  to  give  or  is  incapa-

 ble  of  giving,  sufficient  secondary
 education.  Therefore,  these  pr'vate
 people—call  them  as  teachers  or  some
 other  people—take  education  as  an
 exploiting  source  for  earning  their
 livelihood.

 1  was  glag  to  hear  from  the  hon.
 Mister  the  other  day  regarding  the
 situation  iri  Kerala  in  the  past.  We
 all  know  that  the  whole  Communist
 Government  of  Kerala  went  out  of
 Power  because  of  the  well  known
 Education  Bill.

 Shri  Warior  (Trichur):  It  was  pul-
 leq  down,
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 Shri  Man  Sinh  P.  Patel:  It  went
 out  of  office.  Therefore,  the  feeling
 of  the  people  at  large  is  that  education
 is  a  very  vital  subject,  पु  am  more
 concerned  regarding  the  anxiety  of
 the  hon.  Minister  to  improve  the
 situation.

 Shri  Daji  (Indore):  The  hon.  Mem
 ber  wants  this  Minister  also  to  be
 pulleg  out  like  that?

 Shri  Man  Sinh  क  Patel:  No,  ह  want
 to  support  him;  I  want  to  strengthen
 his  hands.  My  only  anxiety  is  whe-
 ther  the  Minister,  during  th,  period
 he  is  in  charge,  can,  with  the  finan-
 cial  resources  at  his  command,  cope
 up  with  the  anticipated  growth  of
 secondary  education  or  he  will  give

 a  liberal  hang  for  honest  private
 Management  to  survive  ang  flourish.
 Before  I  go  to  the  general  clauses,  I
 want  to  say  that  there  are  very  few
 States  which  have  allowed  secondary
 education  in  private  hands.  There
 Were  mismanarements  ॥  private
 hands.  Trusteeship  managements  art
 being  evolved  in  his  own  State.

 The  hon.  Minister  was  the  Head  of
 the  judiciary  and  पु  would  like  to  tell
 him  that  the  Bill,  as  drafted  now,
 does  not  look  to  the  spirit  which  the
 hon.  Minister  has  throughout  his  lift
 envisaged  in  regard  to  drafting  of  ¢
 legislation.  The  drafting  here  is  ver!
 poor.  By  this  drafting  so  man}
 doubts  will  be  created  in  the  mind
 of  the  people  who  are  running  tht management  schools  that  the  Admi
 nistrato>  or  the  Department  is  likel!
 to  be  given  much  more  powert
 Therefore,  practically  each  clause  re
 quires  to  be  re-considered  ang  re
 drafted.

 I  would  now  come  to  the  definitio
 of  a  ‘Manager’.  A  Manager  has  bec
 thoucht  of  for  the  private  manart
 ment  committees.  This  is  a  new  thin
 to  me.  |  wou'd  like  to  see  that  th
 Management  Committee  as  g  who

 is  held  responsible.  No  individu:
 Person  in  the  name  of  a  Manage
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 whether  he  is  paid  or  unpaid,  should
 ७  held  responsible  individually.
 The  definition  of  a  ‘Manager’  is  a
 Person  appointed  or  deemed  to  have
 been  appointed  to  be  the  manager.
 Therefore,  this  is  something  like  say-
 ting  that  the  whole  secondary  educa-
 tion  can  be  managed  by  one  person,
 who  will  be  as  the  M
 This  means  that  some  paid  person—
 fot  अ  philanthropist  or  a  well-vers-
 ed  man  who  wants  to  serve  the  peo-

 ple—will  create  his  own  economic
 interests  in  the  management  of  the
 institution.  I  will,  therefore,  urge
 that  the  (Committee  as  ६  whole  should
 be  held  responsible  ang  this  thinking
 of  keeping  one  person  and  naming
 kim  as  the  Manager  should  be  abolish-
 ed  outrightly.

 Shri  M.  C.  Chagla:  There  is  no
 ebligation  to  appointing  a  particular
 man.  Clause  6  merely  says  that  the
 Managing  Committee  may,  subject  to
 the  approval  of  the  Director,  appoint
 any  person.  The  Bill  does  not  make
 it  obligatory  upon  private  schools  to
 appoint  a  man.  It  is  discretionary
 nd  is  subject  to  the  approval  of  the
 Director.

 Shri  Man  Sinh  P.  Patel:  I  am  thank-
 ful  to  the  hon.  Minister  for  the  ex-
 Planation.

 One  special  clause  is  meant  for  the
 whole  management.  The  whole  of
 Clause  6  speaks  of  only  Manager,
 After  all,  it  hag  some  legal  implica-
 tions.  In  the  Management  Com-
 Mittee,  say  the  Chairman,  will  be
 Sormally  treated  as  the  Manager;  the

 ary  secretary  himself  will  be
 fowhere;  he  will  at  the  most  be  as-
 aisting  the  Chairman  to  run  the  insti-
 tution.  Therefore,  there  should  be
 Collective  responsibility.  I  well  un-
 derstand  the  spirit  of  the  Bill  and  I
 hope  it  will  be  amended  accordingly.

 Regarding  Clause  3(1)(f),  it  is  a
 very  sound  principle.  A  school  is  not
 Nkely  to  be  recognised  if  it  is  named
 “fter  a  sector  or  caste,  I  fully  ene

 the  underlying  spirit.  But
 9001(Ai)  LSD—8,

 what  is  there  in  the  name?  We  have
 well  understoog  the  position  regard-
 ing  the  B.H.U.  Bill.  Some  people,  by
 Putting  the  name  gs  Hindu  or  Khalsa
 or  Vaishya,  coulg  start  a  school,  but
 now  according  to  this  Bill,  it  will  be
 a  legal  terminology  and  if  it  is  nam-
 eg  after  a  sect  or  caste,  it  will  ab
 initio  not  be  recognised  at  all.  There-
 fore,  till  you  accept  this  in  principle
 for  all  other  educational  institutions
 also,  keeping  it  on  recorg  only  here
 will  indirectly  harm  the  furtherance
 of  education.  That  is  my  feeling.

 Clause  3(d)  says:
 “its  premises  or  any  part  there-

 of  is  uSed  85  ४  shop,  un  office  or  a
 residence  unconnected  with  the
 activities  of  the  schol.”

 I  appreciate  the  spirit  of  the  Bill,
 but  we  should  also  take  into  conside-
 ration  the  fact  tha,  there  has  becn  a
 vast  growth  of  education,  but  build-
 ings  are  not  available—there  is  dearth
 of  buildings.  There  may  be  certain
 situations  in  which  you  have  to  re-
 cognize  a  school.  I  woulg  not,  there-
 fore,  like  this  condition  to  be  retain-
 ed  here.

 There  is  provision  for  appeal  in  re-
 gard  to  (f),  but  there  is  no  such  pro-
 vision  for  (a)  to  (¢).  Sub-clause  (2)
 of  Clause  3  says:

 “Where  recognition  to  g  school
 is  refused  on  the  ground  of  its
 being  named  after  a  sect  or  caste,
 the  management  of  such  school
 may  appeal  against  the  order...  =

 There  is  no  provision  for  such  ap
 appeal  for  non-recognition  of  schools
 on  account  of  (a)  to  (e).  No  doubt
 there  will  be  depactmental  instruc-
 tions,  but  certainly  there  will  be  some
 difficulties  for  the  furtherance  of
 education,

 Let  us  go  to  sub-clause  (3)  of
 Clause  5.  It  says:

 “The  Managing  Committer  of
 every  existing  school  shall,  with-
 in  fifteen  days  from  the  publica-
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 ber  is  large  enough.  But  I  am tion  of  the  scheme  of
 under  sub-section  (2),  prepare
 and  submit  to  the  Administrator  a
 scheme  of  management  for  such
 achool,...”

 lam  afraid  the  period  of  fifteen  days
 will  not  be  sufficient.  Normally
 Management  Committee  has  to  call  a
 Meeting;  then  they  will  have  to  un-
 derstand  the  scheme  and  then  accept
 it.  So  the  period  of  fifteen  days  is
 very  insufficient  for  this  purpose.

 The  whole  Bill  appears  to  have  been
 hastily  drafted.  I  do  not  want  to  go

 into  further  details  except  about  one
 Clause,  ic,  with  regard  to  associa-
 tion  of  teachers  with  the  Manage-
 ment  Committee.  1  have  a  humble
 association  with  four  or  five  secon-
 dary  schools  and  with  two  colleges.
 With  that  experience  I  can  say  that
 that  school  is  the  best  administered
 which  15  administereg  the  least.  I  am
 of  the  opinion  that  there  should  be  no
 interference  of  non-officials  in  the  ad-
 Ministration  of  the  school,  be  it  a  curri.
 eulum,  academic  or  even  non-acade-
 mic,  It  is  very  difficult  to  maintain
 healthy  relations  between  the  Mana-
 gement  Committee  and  the  teachers.
 Here  it  is  not  specified  as  to  what  is
 likely  to  be  the  number  of  Manage-
 ment  Committee  members.  You  have
 thought  of  this  provision  that  the

 head  of  the  school  ang  two  teachers
 shoulg  ily  be  iated.
 Personally  feel  that  this  much  quan-
 tum  will  not  be  conducive  to  much
 Progress  or  help  for  the  management.
 This  is  not  like  labour  legislation.
 Otherwise,  normally  the  head  of  the
 school  is  always  associated;  ang  if
 there  are  worthy  teachers,  they  may
 also  be  associated.  But  the  working
 here  is  “and  two  other  teachers  there- ef  chosen  according  to  seniority  by
 rotation”.  In  direct  politics,  bringing
 in  teachers  on  the  management  com-
 mittee  may  not  be  desirable.  This
 may  be  a  very  good  idea,  and  while creating  the
 you  can  even  keep—this  much  num-
 ber,  if  the  rs  ittees’

 not  sure  whether  except  having  re-
 gard  to  the  academic  qualifications,
 in  the  administration  a  greater  asso-
 ciation  of  the  teaching  staff  beyond
 the  head  of  the  school  may  not  in-
 directly  harm  the  interests  of  edu-
 cation.

 Then  I  would  like  to  go  to  clause  है,
 which  is  the  worst  part  of  the  Bill
 according  to  me.  Here  is  a  provision
 whereby  in  a  private  school  the  Gov-
 ernment  js  taking  the  powers  to  re-
 move  the  manager,  and  tha;  is  after
 getting  some  explanation  from  him.
 It  has  never  been  conceived  that  in
 a  recognised  school,  the  management
 Can  ever  be  touched  by  the  Govern-
 ment,  The  only  thing  they  can  do

 is  non-recognition  or  not  giving  the
 grant.  It  is  too  high-handeq  a  th  ne
 that  Government  are  thinking  of,
 namely,  that  simply  because  the
 school  is  recognised  by  the  Govern-
 ment  and  the  Government  is  giving
 it  a  grant,  it  can  remove  the  mana-
 ger.  I  do  not  think  this  powrr  can
 ever  be  given  in  a  well  thouyi:t-out
 administration,  and  especially  when
 secondary  education  is  mainly  to  be
 left  to  the  philanthropists  or  to  the
 general  peopl.  at  large  to  manage
 their  own  education  up  to  the  higher-
 secondary  level.  And  here  you  are
 creating  a  clause  whereby  you  envi-
 sage  the  idea  that  a  manager  who
 has  been  appointed  by  the  school  can
 be  removeq  by  the  Government.
 This  will  be  too  harsh  a  clause.

 Then  |  come  to  clause  9(3)  which
 provides  that  “the  aid  may  cover
 either  the  full  expenditure  or  such
 part  of  the  expenditure  of  the  school
 a8  may  be  prescribed”.  I  do  not  mind
 the  wording,  but  this  will  indirectly
 give  a  very  liberal  handle  to  the
 Govemment  to  make  some  special
 exceptions  or  discretions  to  give  the
 full  expenditure,  by  the  Government.
 There  should  never  be  a  grant  to  the
 full  expenditure,  if  you  want  philan-
 thropists  to  come  forward  and  helr
 in  the  cause  of  education, if  tha!
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 spirit  is  to  be  retained.  This  is  the
 only  clause  which  is  likely  to  be
 abrogated  whereby  people  wanting  to
 make  some  indirect  exploitation,  or
 for  the  economic  resources,  will  go into  the  management  and  will  try  to
 create  new  schools  wherever  oppor-
 tunities  are  available  to  them.

 Then  there  ig  a  provision  in  clause
 11(2)  which  says  that  without  the
 Permission  in  writing  of  the  Direc-
 tor,  a  teacher  cannot  be  suspended. I  can  absolutely  approve  of  other
 things,  but  these  words  “without  the
 Previous  sanction  in  writing  of  the
 Director"  shoulq  be  removed,  You
 know,  we  have  got  co-education,  and
 there  are  so.  many  moral-turpitude
 qualities  of  some  teachers  even  in  se-
 condary  education.  The  Managing
 Committee  of  the  school  need  not
 wait  for  the  concurrent  sanction  in
 writing  of  somebody  else  for  this  pur-
 Pose.  Suspension  of  8  teacher  ig  the
 inherent  right  of  the  managing  com-
 mittee.  No  doubt,  for  the  confirma-
 tion  of  a  suspension  or  later  on  any
 Punishment,  it  may  require  the  con-
 currence  of  the  Department.

 Shri  Warior:  Moral  turpitude  may not  be  the  monopoly  of  teachers  alone.

 Shri  Man  Sinh  P.  Patel:
 of  the  management  too.

 It  may  be

 I  just  now  learn  that  the  Bill  is  go-
 ing  to  a  Joint  Committee.  All  the
 People  who  are  concerned  with  secon-
 dary  education  are  waiting  for  a  re-
 draft,  for  a  new  draft  coming  out
 from  the  Select  Committee,  of  a  Bill
 Which  will  give  a  general  idea  to  all
 People  about  secondary  education.
 We  want  a  model  scheme  of  manage-
 ment,  and  we  want  a  model  scheme
 about  grants  to  be  incorporated,  of
 whatever  percentage,  by  the  Govern-
 Ment.  But  I  would  like  to  say  that
 the  furthermnce  of  secondary  educa-
 tion  is  not  within  the  reach,  what-

 ever  it  may  be,  of  the  Government,
 and  it  should  be  primarily  left,  as

 far  gs  possible,  in  private  hands.

 14.35  bra.

 {Surr  Sonavane  in  the  Chair]
 Mr.  Chairman:  Shri  Kashi  Ram

 Gupta.

 tt  erat  राम  गुप्त  (भवर): सभापति
 महोदय,  दिल्ली  देश  की  राजधानी  है  भौर
 उसमें  इस  माध्यमिक  शिक्षा  की  यह  जो  दर्शा
 हैं,  यह  इतने  दिनों  से  चलती  रही  भौर  मन्त्री
 महोदय  इतनी  देर  से  इस  विधेयक  को  साये
 इसका  कारण  समझ्  में  नहीं  भाता  t  हमको
 स्वतन्त्र  उन  तो  11-18  वर्ष  हो  गए  कौर  ऐसे
 विधेयक  को  बहुत  ही  जल्दी  भामा  चाहिए  था।
 किन्तु  अधिक  चिन्ता  की  बात  यह  है  कि  जो
 भी  विधेयक  लाया  गया  है  उसमें  अधितर
 बातें  जो  हैं  वह  प्रतिक्रियावादी हैं  न  कि  प्रगति
 शाल  हैं।  श्री  चागला  जैसे  मन्त्री  हों,  भौर  श्री
 असक्त  दीवान  जैसे  उप मन्त्री  हों  और  फिर  भी
 यह  विधेयक  ऐसा  पिछड़ा  हुआ  सामने  भाये
 यह  भावार्थ  की  बात  है  ।  यह  बहुत  छ  बात
 की  है  मन्त्री  महोदय  ने  कि  इस  विधेयक  को
 अवर  समिति  को  कुद  करने  का  निश्चय  कर
 लिया  है  अन्यथा  भरो  अभी  जो  मुझ  से  पूर्व
 वक्ता  बोल  रहे  थे  वह  ठोक  ही  कह  रहे  ये  कि
 इस  विधेयक  क।  बहुत  सो  धाराओं  के  ऊपर
 आपत्ति हो  सकती  है  t

 सभापति  महोदय,  मैं  मिवेदम  करूं  कि
 आज  के  उस  युग  में  यदि  इस  माध्यमिक  शिक्षा
 को  संस्थाओं  के  दारा  लाना  है  तो  उनके  बारे
 में  पूरा  बिचार  करना  पड़ेगा  t  gat  विचार  थे
 काम  महीं  चलेगा  और  उसमें  देखना  यह  होगा
 सबसे  पहले  कि  जो  अर्थ  उसमें  भाता  है,  जो
 धन  उसमें  एकतल  होना  है  वह  कित  दिशाधों
 से  भाये  ।  इसके  बारे  में  अहुत  ही  स्पष्ट  विधान
 हमारा होना  चाहिए  -  सब  खराबी  की
 ह  यह  अ  ही  होता  हैं  कौर  यदि  यह  भ  के
 लाने  का  जन्तर  जो  है  बह  विषाक्त  या  द्रवित
 होता  है  तो  सारा  ढांचा  हमार  दूषित  हो  जाता
 हैऔर  इस  विधेयक  के  जरिये  से  यह  फका  नहीं
 किया  गया  कि  वह  अर्थ  तंत्र  किस  प्रकार  का
 हमारा  चलेगा  ।
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 [of  काशीराम गुप्त] राम  गुप्त]
 दूसरी  बात  यह  है,  जो  हमारे  देश  में  भी

 कतिपय  स्थानों  पर  है  और  जो  विदेशों  में  भी
 चल  रही  है,  गह  यह  है  फि  यह  संस्था  तभी
 चल  सकती  है  जब  इसमें  अभिभावक  जो  हैं
 माता  पिता  जो  विद्यार्थियों  के  हैं  उनका  सक्रिय
 योगदान  हो  शौर  यदि  पअ्रवन्ध  समिति  में  आधे
 से  अधिक  वे  लोग  हों  जो  माता  पिता  हों,
 तो  भाप  समअ  सकते  हैं  कि  इसमें  कुछ  बल  आ
 सकता  है  1  माता  पिता  या  अभिभावक  जो  हैं
 बह  प्रतिनिधि  के  रूप  में  हों  ।  मैं  बता  सकता  हैं,
 पेरा  स्वयं  का  अनुभव  है  एक  ऐसी  संस्था  चलाने
 का  जिसमें  दी  सिलाई  जो  प्रबंधकारिणी के
 सदस्य  हैं  वह  माता  पिता  हैं  और  चुने  हुए
 होते  हैं  t  पेरेंट्स  आर्गेनाइजेशन  उस  स्कूल
 के  तहत  होता  है  और  वह  पैरेंट्स  आर्गनाईजेशन
 था  माता  पिताओं  की  जो  संस्था  है  वह  अति-
 निधि  चुनकर  के  -समें  भेजती  हैं  और  वह
 प्रेबन्धकाश्णी  जो  लती  हैं  उसमें  एक
 असरा  ही  भाव  आ  जाता  है।

 इसके  साथ  साथ जो  मुझ  स ेपूर्व  वक्ता
 बे कहा,  मैं  उमसे  मतभेद  रखता  हूं  1  मैं  समझता
 हूं  कि  जो  अध्यापक हैं उनके हैं  उनके  भी  प्रतिनिधि
 उसमें  होने  जरूरी  हैं  ओर  वह  कितने  हों  यह
 बात  दूसरी है  1

 तीसरी बात  यह  है  कि  जो  दान  दाता
 हैं  उनके  प्रतिनिधि  होने  जरूरी  हैं।  फिर  कुछ
 हे  विशेष  व्यक्ति  जो  शिक्षा  में  विशेष  रुचि
 रखते  हैं  जो  उनके  फाउंडर  मेम्बर  बन  सकते
 हैया  और  किसी  प्रकार  से  प्ाजीवंभ  सदस्य
 बनाये  जा  सकते  हैं,  उनका  होना  जरूरी  है।
 ऐसी  कोई  भी  प्रबन्ध का रि णो यदि  होगी  और
 बह  वैज्ञानिक  ढंग  से  बनायी  आयगी  तो  यह
 सारा  ढांचा  चलेगा  अन्यथा  नहीं  अंटेगा।

 इस  विधेयक  के  जरिये  से  ऐसा  लगता  है
 कि  यह  मान  फर  चल  रहे  हैं  कि  दिल्ली  के
 धघम्दर  जी  संस्थायें  हैं  वह  अधिकतर  बेईमानी
 के  आधार  पर  चल  रहो  हैं  भोर  पह  हवा:
 परता  के  भाषा  पर  चल  रही  हैं  अन्यथा  कोई
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 भी  संस्थाएं  जो  सम्माननीय  रूप  से  सेवा  कश
 सके  वह  कभी  भी  नहीं  चाहेगी  कि  ऐसे  विधेयक

 के  मातहत  काम  करे  जो  कानून  बाद  में  बने
 और  जिससे कि  उनके  ऊपर  एक  ऐडर्मिनिस्ट्रेटर
 की  या  डाइरेक्टर  की  तलवार  लटकती  रहे  ny
 इसमें  ग्यारहवीं धारा  में  जो  बात  दी  है  वह
 भी  बहुत  ही  आपत्तिजनक है  i  धार  11  के
 दूसरे  सेक्शन  में  लिखा  है  कि  वह  किसी  को
 भी  मुअत्तल  नदीं  कर  सकते  हैं  बिना  मंजूरी
 के  और  म  उसके  दर्जे  को  बटा  सकते  हैं,  न  उसे
 हटा  सकते  हैं  1  तो  नियुक्ति  करने  वाली  तो
 प्रबंधकारिणी हो  और  उसको  हटाने  के  सिए.
 डाइरेक्टर से  अनुमति  ले,  यह  बहुत  ही  बेढंगी
 बात  है  और प्रतिक्रियावादी बात  है  i  इसके
 स्पष्ट  अर्थ  यह  होते  हैं  कि  आपको  विश्वास
 नहीं  है  उस  प्रबंधकारिणी की  योग्यता  में  ।
 अन्यथा  यह  उनका  अपना  काम  है।  ऐसा न
 करे ंतो  फिर  सरकार  को  ही  सारी  संस्थाएं
 चलानी  चाहिए,  .प्राइवेट  स्कूल  नहीं  चलने
 चाहिएं  t  लेकिन  अगर  आप  प्राइवेट  संस्थाओं
 को  स्कूल  चलाने  देना  चाहते  हैं  भीर  साथ  ही
 उनमें  जो  सम्माननीय  व्यक्ति  रहते  हैं  उन
 पर  आप  विश्वास  नहीं  करते  यह  बुरी  बात
 है।  हां  यह  हो  सकता  है  कि  उनके  निगम  की
 अपील हो  सकती  है  ।  अदि  किसी  अबाध
 कारण  के  द्वारा  किसी  अध्यापक के  मामले
 में  अन्याय  हो  जाता  है  तो  उसकी  अपील  को
 व्यवस्था होनी  चाहिए  ।  राजस्थान  भें  इस
 अकार  की  अक्रिया  चल  रही  है  कि  यदि  कोई
 संस्था  अपने  भ्रष् यापक  को  हटाती  है  तो  उसके
 लिए  चारा जोई की  जा  सकती है  t  लेकिन

 उनके  अधिकार  को  समाप्त  करने  का  तो  यह
 े  होता  है  कि  भाप  उस  संस्था  पर  विद्वान
 महीं करते हैं । करते  हैं।

 बसरी  आत  जिसके  लिए  दिल्ली  में  विशेष
 चर्चा  है  वह  यह  फि  दिल्ली  में  आइलेट  स्कूलों
 में  बेलने  कूदने  के  स्थानों  को  बड़ी  कमो  है।
 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  उसके  आरे  में  सरकार
 का  क्या  रवैया  है।  इस  मानते  में  संस्थाओं के
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 हाथ  में  कुछ  नहीं  है  ।  इसकी  जिम्मेवारो
 सरकर  को  अपने  ऊपर  लेनी  होगी  a  यह
 सरकार की  जिम्मेवारी है  कि  वह  उनसे ओं
 के  लिए  उपयुक्त  स्थान  उपलब्ध  कराने  की
 व्यवस्था  करे  |  अगर  उसके बाध  भंते  संस्थाएं
 नियम  फा  पालन  न  बर  सड़क ने  उनके  खिलाफ
 कार्रवाई  क  507  |

 जिसकी  सुरक्षित  कोप  या  रायें  फण्ड
 कहते  हैं  उसके  बारे  में  मेरा  निवेदन  है  कि
 उस  रिजर्व  फेड  के  बारे  में  पक  निश्चित
 नीति  निधारित  हानि  चाहिए  ।  ऊपर  कोई
 स्कूल  चलाना  है  तो  वह  इसको  किस  प्रकार
 एकल  कर  सता  है।  आपको  बताना  चाहिए
 कि  विस  चीना  में  आपको  आपत्ति  होगी  और
 किस  में  नहीं  होगी  ।

 आपने  इसमें  लिखा  है  कि  फीस  इत्यादि
 के  लिए  नियम  बनेंगे  कि  ससे  अधिक  न  में  ।
 लेकिन  मैं  जानता  ह  कि  अध्यापकों  के  बेसन
 की  अभी  कोई  श्रंखला  नहीं  है  ।  सरी  दिल्‍ली
 मैं  जितनी भी  शिक्षा  संस्थाएं हैं  उनके  भईया-
 यकीं  के  वेतन  का  एक  सा  स्तर  बनाया  जाना
 चाहिए  तां  सब  को  समान  वेतन  मिले  ।
 समान  योग्यता  के  लोग  हैं  आज  समझा  दिल्ली
 में  किसी  सरा  भें  कुछ  मित  रहा  है  और
 किसी  में  कुश  मिल  रहा  है  ।  कुछ  संस्थाएं
 कहती  हैं  कि  हमारे  अन्दर  चिक  देने  की
 साम्य  नहीं  है  इसलिए  हम  कम  देंगे  ।  तो
 अभेरा  निवेदन  है  कि  आप  यह  निश्चित  कर  दें
 कि  अध्यापको  का  एक  मेड  होगा  ।  ऐसा  करने
 पर  सवाल  पैदा  होगा  कि  उनके  बजट  के  लिए
 जो  रीफिलिंग  और  नानरश्किरिंग  खर्चा  हगा
 उसेे  कहां  से  ला  कर  पूरा  करेंगे

 अरा  निरसन  हैकि  मेरा  उस  विधय  मैं

 यह  अनुभव  है  कि  अगर  कोई  निश्चित  नीति
 नहीं  बनायी  जाती  है  नी  सारा  घोटाला  चलता
 है।  यदि  कोई  आज  शह  आता  करे  कि  वह
 चकदे  से,  दान  दाताओं  से  रुपया  बेकर  अक्स
 अला  सकेगा  तो  यह  भारी  भूल  है  tr  अध्यापकों
 के  वेतन  भौर  स्कूल  के  चे  में  एक  प्रकार  का

 सम्बन्ध  है  और  वह  नियमित  रूप  मे
 सामने  आना  चाहिए,  अन्यथा  अन  स्कूली  में
 जो  आज  दर्शा  चल  *हे  है  अनस  भो  आधिक
 बुरी और  भयंकर  दशा  ह  सर  ह्

 मैं  निवेदन  करू  कि  हिरनी  में  जा  दवा  हो
 रही  है  उसका  मुख्य  कारण  यहं  है  कि  ओ
 काम  कने  हैं  बे  अधिकतर  अध्यापक  होने  हैं
 ओर  ये  एज़  होकर  कम  शुरू  कर  देते  हैं
 भर  यह  वृत्ति  घातक  है  ।  बाद  में  संस्था
 बनाने  की  कशिश  करते  है।  यह  उल्टी
 मंगा  बह  रही  है  ।  इसकी  रोकना  चाहिए  ।
 पहले  संस्था  बननी  चाहिए.  t  साथ  को  मून
 बातें  ते  होनी  चाहिए  भोर  उसके  बाद  हममें
 अध्यापक  आने  चाहिए  |

 हममें  य  «  प  किन  स्कूलो  का
 जा  नाम  है  उसमें  किनी  सकट  का  नाम  नहीं
 होना  चाहिए  ।  इसकी  व्याख्या  कौन  करेगा  t
 क्या  उसके  लिए  हम  अलग  &  योजना  तैयार
 करके  देंगे  यह  अटपटी  सी  बात  है  t  मैं  कहता
 हूं  कि  नाम  चाहे  सेक्स  का  टोया  कोई  भी  हो,
 लेकिन  जो  हमने  निश्चय  किया  है  कि  अपने
 देश  में  धर्म  निरपेक्षता  के  आधार  पर  शिक्षा
 का  कार्यक्रम चले  नो  हमें  देव  नेवल  यह
 चाहिए  कि  वैसा  होता  है  या  नही  ।  कई  दफा
 संकटों  के  नाम  से  बडा  लाभ  होता  है  क्योंकि
 मै कट  वाले  लोग  इसमें  बढ़त  रुपया  दे  देते  हैं  ।
 इसलिए  हस  पर  आपको  ध्यान  देना  चाहिए  1

 14.44  brs.
 (Mr.  Derury-Sreaker  in  the  Chair]

 अन्त  में  नमूने  वो  तीन  धाराओं  के  आरे
 में  कहना  है  ।  यह  जो  मैनेजर  वाली  बात
 लिखी है  जिसके  लिए  अभी  मन्त्री  महोदय
 ने  बतलाया  कि  यह  सब  के  लिए  जरूरी  नहीं  ।

 तो  मेरा  निवेदन  है  कि  मेनेजर  जी  #  s  पेज
 आदमी  होते  हैं।  मैं  ममता  a  किन  संस्था  जों
 में  सरकार  से  पेड  आदमी  रना  age
 हानिकारक  होगा  ।  इसीलिए  निश्चित  स्प  क
 मह  ते  कर  देना  चाहिये  कि  मेनेजर रखने  का
 कोई  त्न  नद्दी  है।  हर  सथ  में  इसके  पनी
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 होते  हैं  -  अध्यक्ष  होते  हैं  कौर  उन  पर  उसको
 चलाने  को  जिम्मेदारी  होती  है  और  जिम्मे
 यारी  होती  है  अध्यापकों  की  तथा  प्रधान
 अध्यापक की  ।  उनके  बीच  में  मैनेजर  का  कोई
 अल  नहीं  होना  चाहिये  ।

 दिल्ली  की  विमान  हालत  को  देखते
 ee  और  जी  भागे  हालत  होने  वानी  है  t
 उसको  ध्यान  में  रखते  हुए  अच्छा  होता  कि
 भन्ती  महोदय  कोई  लम्बी  योजना  बना  कर
 सामने  लाते  जिससे  पता  लगता  कि  आगे  के
 लिए  उनकी  दिल्‍ली  के  बारे  में  क्या  नीति  है  a
 हमको  मानूस  होना  चाहिए  कि  वे  केवल
 सरकारी  सकूत  ही  रखना  चाहते  है  या  अन्य
 संस्था को  भी  स्कूल  चलाने  के  लिये
 प्रोत्साहन  देगा  चाहते  हैं  ।  उनको  यह  भी
 बताना  चाहिए  कि  जब  कि  उनको  दोनों  को
 ही  ठीक  सहायता  देनी  है  तो  सरकारी
 स्कूलों  में  भी  अन्ध  में  अभिभावकों  का  समा-
 वेश  करना  चाहते  हैं  या  नदीं  ।  मैं  निवेदन
 करूंगा  भि  प्रबन्ध  में  अविभावकों  का  स्थान
 दिन  पर  दिन  अधिक  होना  चाहिए  t  मेरा
 तो  कहना  है  कि  अन्ध  कारिणी  जो  बजट
 बनाये  उसकी  भी  अविभावकों  के  सामने
 रवा  जाए  और  उनकी  सहमति  और  समर्थन
 उसके  निए  भैना  चाहिए  जिससे  ये  घोटाले
 नदोमसकें।  इससे  उनको  जानकारी  रहेगी
 किदसबेजट  में  क्या खराबी हो  रही  है  या  क्या
 अच्छाई  टो  रही  है।

 जा  भी  अप्रगतिशील स्कूल  हैं  उनके  अन्दर
 अविभावकों  को  निश्चित तिथि  पर  बुलाया
 जाता  है  और  वहां  उनसे  राय  ली  जाती  है  ।
 डस  विशेषत  it  दिया  गया  है  कि  एडमनिस्ट्रेटर
 को  एक  बड़ी  सलाहकार  समिति  होगी  ।

 लेकिन  वह  प्रत्येक  स्कूल  के  लिए  नहीं  दोगी  a

 मेरा  सुझाव  है  कि  प्रत्येक  स्कूल  में  एक  सलाह-
 कार  समिति  होनी  चाहिए  ।  हसा  होने  से
 बच्चों,  अविभावकों  भर  अध्यापकों  का

 सम्मुख  रहेगा  ny  ऐसा  होगा  तभी  प्रगति  हो
 सकेगी  अन्यथा  नहीं  हो  सकेगी  ।
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 Mr.  Deputy-Speaker:  I  will  call
 the  hon.  minister  to  reply  at  4  o'clock.

 Shri  Barrow;  The  Speaker  changed the  time  and  redured  jt  to  three  hours
 altogether.

 Shri  M.  ए.  Chagla:  We  have  already
 spent  three  hours  over  the  discus-
 sion.  I  take  it  that  if  there  are  ne
 speakers,  1  will  be  called  earlier  than
 4  o'clock.

 Mr,  Deputy-Speaker:  Yes,  but  there
 are  some  more  speakers.

 Shri  A.  5.  Alva  (Mangalore):  Mr.
 Deputy-Speaker,  Sir,  I  fully  suppert
 the  provisions  of  this  Bill.  Several  cri-
 ticisms  were  levelled  against  some
 provisions.  Though  there  may  be
 some  pruning  by  the  Select  Com-
 mittee  which  will  go  into  the  matter
 and  consider  some  of  the  objections
 raised,  as  regards  the  legality  of  cer-
 tain  provisions,  I  am  sure  most  of
 the  clauses  in  the  Bill  will  come  out
 without  any  substantial  change.  It  is
 well-known  that  not  only  in  Delhi,
 but  also  outside,  the  management  of
 some  of  the  schools  is  far  from  satis-
 factory.  Of  course,  there  are  a
 number  of  schools  which  are  manag-
 ed  very  well  and  such  schools  will
 not  be  hit  by  any  of  the  penal  provi-
 sions  of  this  Bill.  But  as  regards
 schools  where  the  consideration  is
 either  to  make  some  money  or  intro-
 duce  an  element  of  politics,  all  those
 educational  institutions  will  certainly
 come  under  the  axe  of  the  penal  pro-
 visions  of  the  Bill.

 My  hon.  friend  Shri  Man  Sinh  P.
 Patel  who,  as  he  said,  is  managing
 some  educational  institutions,  has
 been  a  little  passimistic  and  he  has  not
 liked  the  powers  which  Government
 are  seeking  to  take  in  respect  of  rec-
 tifying  the  mistakes  or  in  respect  of
 rectifying  the  mismanagement  of  the
 schools.  At  one  stage  he  said  that
 when  teach  ippointed by  the

 ger  or  the  nt,  it  should
 not  be  open  to  the  director to  seo
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 that  they  were  not  dismissed  arbit-
 rarily.  I  would  submit  that  the  pro-
 vision  in  the  Bill  is  &  wery  salutary
 provision  because  we  know  in  respect
 of  some  teachers  that  the  manage-
 ment  unnecessarily  takes  a  biassed
 view,  trump  up  false  charges  and  at
 their  sweet  will  dismiss  very  good  tea-
 chers.  At  the  same  time,  there  is  also
 a  provision  in  clause  3  which  provides
 for  an  appeal  such  a
 ४  the  appropriate  authority.

 Clause  11  (3)  provides:
 “Any  teacher  of  an  aided  school

 aggrieved  by  any  order  under  sub-
 section  (2)  may  appeal  to  the  pres-
 eribed  authority  who  shall  dispose
 of  the  appeal  in  such  manner  a
 may  be  prescribed.”
 In  this  connection,  I  would  submit

 that  the  management  should  also  be
 given  the  right  of  appeal.  1  there  is
 a  teacher  who  is  not  only  not  liked
 by  the  management  but  who  also
 proves  harmful  to  the  institution  then
 it  must  be  the  duty  of  the  mannge-
 ment  to  remove  such  a  person.  But
 if  the  director  objects  to  that,  then
 power  must  be  given  to  the  manage-
 ment  to  file  an  appeal  against  that
 decision  and  see  that  the  teacher  is
 dismissed  or  that  his  services  are  dis-
 pensed  with,

 उ  am  sure  the  Joint  Committee  will
 fo  into  this  matter.

 Then,  it  has  been  submitted  that  the
 Managing  committee  should  not  ap-
 Point  the  manager.  It  is  well  known
 that  a  committee  consisting  of  sewe-
 Tal  people  surely  cannot  manage  80
 institution,  or  rather  in  the  day-to-
 day  administration,  it  would  be  al-
 most  impossible  for  al]  the  members
 of  the  managing  committer  to  join
 together  and  manage  the  school.  Some
 of  them  may  be  founder-members  of
 an  institution,  while  some  may  be
 Dersons  who  simply  give  large
 amounts  and  who  on  that  account
 are  in  the  managing  committee  and
 who  may  not  be  very  much  interest-
 td  in  educational  matters.  From  that
 Boint  of  view  also,  it  is,  therefore,

 necessary  that  the  management  should
 be  able  to  nominate  or  appoint  a
 manager  who  on  their  behalf  would
 manage  the  school,  As  a  matter  of
 fact,  the  management  itself  jg  held
 responsible  for  the  due  and  proper
 management  of  the  school.

 One  other  salutary  provision  is  as
 regards  the  annual  inspection.  We
 know  that  several  times  schools  are
 not  inspecteqd  and  the  authorities  do
 not  know  what  is  happening  in  the
 schools  till  it  really  comes  to  the
 last  stage  almost  when  the  schoo]  is
 about  to  be  closed  because  it  is  so
 badly  managed,  and  then  some  ac-
 tion  is  takrn  which  js  really  very
 harmful.  There  13  no  point  also  in
 saying  that  Government  should  not
 interfere  in  the  matter  of  education
 handled  by  the  private  managements.
 But  then  cduration  is  such  an  impor-
 tant  subject  where  though  it  is  not
 the  policy  of  the  Government  and  it
 is  also  not  desired  that  the  entire  edu-
 cation  should  be  taken  over  by  Gov-
 ernment,  yet,  Government  should  not
 abdicate  their  functions  of  seeing  that
 the  right  type  of  education  is  impart-
 ed  to  the  studrnts  and  proprr  mana-
 gement  is  done  of  the  schools  which
 are  privately  managed.

 Then,  it  has  been  said  that  on  ac-
 count  of  the  decision  of  the  Supreme
 Court,  Government  will  have  no
 Power  to  take  over  the  aiministration
 of  minority  schools.  Of  course,  that
 matter  also  will  be  examined  by  the
 Joint  Committee  as  to  how  far  the
 decision  debars  Government  from  in-
 terfering  in  such  management.  But
 clause  17  is  there  which  will  have  a
 very  salutary  effect.  Under  sub-clause
 (4)  of  this  clause,  if  the  manager
 fails  to  comply  with  any  direction
 given,  there  may  be  stoppage  of  aid
 and  withdrawal  of  recognition.  Tt  may
 be  said  that  the  school  may  be  taken
 over,  under  clause  18,  but  that  would
 be  cantrary  to  the  decision  of  the  Sup-
 reme  Court  and,  therefore,  that  may
 not  be  applicable.  But  under  clause
 VW  mw  fad  and  ay)  (अ  (bd,  power
 could  be  invoked  to  see  that  the  ma-
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 nagement  is  carried  on  on  the  right
 lines.  Even  though  minority  schools
 are  run  by  the  minority  community,
 they  should  not  take  advantage  of  this
 and  manage  the  school  to  the  detri-
 ment  of  the  students.

 One  other  thing  which  has  been  ob-
 jected  to  is  in  respect  of  the  teachers
 being  associated  with  the  manage-
 ment.  This  is  a  very  good  provision.
 For,  the  teachers  who  come  in  touch
 with  the  students  who  are  imparted
 education,  and  who  have  8  educa-
 tion  bias  should  also  know  what  is
 best  in  respect  of  the  management,
 and,  therefore,  their  advice  must  be
 available  to  the  managing  committee
 and  they  should  also  be  members  of
 the  managing  committee,  and  the
 membership  should  go  by  rotation  and
 the  senior  teachers  should  be  mem-
 bers  of  the  managing  committee.  I  do
 not  think  that  any  responsible  mana-
 gement  which  has  the  interest  of  edu-
 cation  of  the  boys  and  girls  at  heart
 will  object  to  it.

 There  is  provision  for  recognition
 of  schools  and  also  for  cancelling  the
 recognition.  There  also,  several
 grounds  have  been  urged  to  See  that
 the  educational  institutions  are  pro-
 perly  housed  in  good  buildings  and
 they  have  playgrounds  and  so  on.
 Here  also,  1  have  qa  _  suggestion  to
 make,  that  we  should  not  stick  to  our
 old  notions  of  having  pucca  buildings
 on  which  the  British  rulers  used  to
 insist  in  those  days  when  they  said
 that  the  building  should  be  of  such
 and  such  a  type  and  so  on.  I  believe,
 we  could  do  with  simpler  buildings
 for  the  education  of  our  children.  I
 hope  Government  will  see  that  pro-
 per  rules  are  framed  and  if  there  are
 any  rigid  rules  I  hope  they  will  be
 revised  so  that  the  difficulties  of  the
 management  in  securing  pucca  build-
 ings  can  be  relaxed.

 This  Bill,  as  has  been  rightly  point-
 ed  out,  has  come  a  day  too  late,  be-
 cause  long  before  we  ought  to  have
 had  a  Bill  of  this  type.  I  hope  that  all
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 the  States  also  will  take  a  lesson  from
 this.  This  model  scheme  for  the  ma-
 nagement  of  schools  could  profitably
 be  copied  by  all  the  States  so  that
 secondary  education  may  be  put  on  a
 sound  footing  and  the  education  of
 our  children  will  not  deteriorate.

 15.00  hrs,

 Dr.  Sarojini  Mahishi  (Dharwar
 North)  Primary  education  has  been
 made  in  compulsory  in  the  country;
 many  state  governments  18५  also
 enacted  legislation  to  that  effect.  But
 it  has  not  been  enforced  with  the  spi-
 rit  with  which  it  ought  to  have  becn.
 The  result  is  that  the  targets  that  we
 had  planned  during  the  Third  Five
 Year  plan  period  could  not  be  reach-
 ed.  The  consequence  is  that  secon-
 dary  schools  also  have  suffered.  The
 number  of  pupils  attending  secondary
 schools,  including  schools  in  the  Delhi?
 area,  goes  on  tapering  because  the
 number  of  students  attending  the  pri-
 mary  schools  goes  on  dwindling.  Also
 in  the  higher  classes,  the  number  of
 students  goes  on  tapering.

 Therefore,  necessary  facilities  to
 implement  the  education  programmes
 fully  and  effectively  should  be  a0-
 corded.  There  are  a  number  of  bills,
 innumerable  enactments  and  other
 things.  But  the  spirit  with  which  the
 policy  ‘should  be  implemented  is  lack-
 ing.  Hence  we  find  these  disappoint
 ing  results.

 The  statement  of  objects  and
 sons  brings  this  out:

 rea-

 “In  recent  years,  the  unsatisfac-
 tory  working  and  management  of
 a  number  of  private  secondary
 schools  in  the  Union  territory  of
 Delhi  have  been’  subjected  to  a
 great  deal  of  adverse  criticism”—
 This  is  the  case  not  only  in  Delhi

 but  throughout  the  country.  Gov-
 ernment  ought  to  take  care  of
 these  things.  Education  through  pri-
 vate  institutions  is  being  encouraged
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 because  Government  cannot  run  all
 the  educational  institutions.  When  pri-
 vate  institutions  take  up  this  cause  of
 education,  it  is  hoped  they  will  be
 able  to  do  it  with  greater  inspiration
 and  greater  zeal  and  =  energy;  it  is
 hoped  they  will  implement  the  policy
 fully  and  in  the  right  spirit,  But  in
 the  capital  of  the  country,  we  find
 private  institutions  and  schools  whose
 management  and  administration  are
 unsatisfactory.  I  wonder  why  the
 power  to  rectify  this  state  of  affairs
 was  not  given  to  the  Delhi  adminis-
 tration.  Secondly,  why  was  this  meéa-
 sure  not  thought  of  by  Government
 much  earlier?

 The  reasons  for  the  Bill  are  stated
 to  be  many.  One  is  violation  of  exe-
 cutive  instructions  regarding  timely
 payment  of  salaries  to  teachers,  Many
 a  time  through  conferences  and  at
 other  platforms  secondary  teachers
 and  their  associations  have  ventilated
 their  grievances  as  regards  non-pay- ment  of  their  salaries.  Some  of  the
 states  are  thinking  of  giving  the  sala-
 rics  of  teachers  direct  to  them  through
 cheques  issued  by  the  DPI's  office.  If
 this  can  be  done  throughout,  there
 will  not  be  any  loophole  and  the  ma-
 nagements  will  not  be  in  a  position to  take  advantage  of  the  other  sys- tem.  According  to  the  Bill,  aid  will
 be  given  to  the  management  of  the
 Private  institutions.  It  is  the  first  and
 Primary  duty  of  the  manager  of  the
 school  to  see  that  the  salaries  of  tea-
 chers  are  paig  out  of  this  fund  and
 Priority  is  to  be  given  to  this  parti- cular  item.  But  how  far  teachers  will
 be  able  to  escape  undue  pressure  is
 the  question.  The  condition  of  the
 teachers,  in  spite  of  the  laudable  pri-
 neiples  that  we  enunciate  and  pro-
 claim,  is  उठ  poor  and  unhealthy  that
 the  poor  teachers  are  compelled  to
 Sign  for  a  particular  amount  but  ac-
 tually  receive  much  less.  This  is  be-
 Cause  thev  have  got  no  other  alterna-
 tive  and  they  cannot  continue  to  be  in
 the  same  institution  after  incurring the  displeasure  of  the  management. So  they  have  perforce  to  put  their

 signature  on  3  figure  indicated  by  the
 manageinent:  but  actually  receive
 much  less,

 In  these  circumstances,  why  should
 not  Government,  like  the  DPI  in  some
 states  which  has  taken  a  bold  step, take  a  bolder  step  and  say  that  here-
 after  all  teachers  will  be  paid  through
 the  DPI's  office  directly,  The  other
 aspects  of  management  कात  adminis-
 tration  may  be  entrusted  to  the
 manugements  of  the  schools.  Many  of
 the  States  have  already  begun  this
 experiment.  I  suggest  this  should  also
 be  made  in  the  Dethi  Union  territory.
 That  will  be  a  sort  of  mode?  to  all;
 it  will  also  give  an  assurance  to  the
 tenchers,  give  them  more  satisfaction
 and  also  enable  them  to  discharge
 their  function  in  a  better  way.

 The  second  reason  is  the  failure  to
 create  a  reserve  fund.  Then  there  is
 recruitment  of  teachers  with  lower
 than  the  prescribed  qualifications;
 then  unauthorised  borrowing  of  money
 from  the  Pupils’  Fund  by  the  mana-
 gements  of  schools,  and  lastly,  col-
 lecting  compulsory  donations  to  meet-
 the  managements’  share  of  the  main-
 tenance  expendiaure  of
 the  schools.  The  provisions  for  deal-
 ing  with  these  matters  are  quite  good;
 though  there  15  a  little  error  in  draft-
 ing,  the  clauses  ar;  on  the  whole
 well-drafted.  The  intention  js  good.
 But  how  ate  we  going  to  see  that
 these  things  are  brought  into  force?
 Even  in  the  case  of  primary  education,
 in  primary  schools,  where  education
 is  free,  it  is  not  actually  so.  There  is
 collection  of  donations,  compelling
 parents  to  make  certain  subscriptions
 on  certain  days  such  as  October  2  or
 Xmas  day  or  some  guch  day.  Students
 are  compelled  to  make  certain  subs-
 criptions:;  parents  are  compelled  to
 give  certain  donations.  Therefore,  if
 not  in  the  form  of  fee,  In  other  forms
 euphemistically  called  voluntary  sub-
 scriptions,  these  collertions  and  do-
 nations  are  realised.  These  donations
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 should  not  be  a  harassment  to  the
 parents.  It  is  good  to  voluntarily
 make  a  contribution  to  the  cause  of
 education,  but  it  should  not  be  a  ha-
 rassment  to  poor  parents,  What  gua-
 rantee  is  there  that  these  harassments
 will  not  be  there  and  these  clauses
 will  be  adhered  to  strictly?  The
 administration  shoulg  be  powerful
 enough  and  vigilant  enough  to  see
 that  these  things  are  strictly  adhered
 to  and  complied  with  by  the  manage-
 ments.

 The  main  features  of  the  Bill  are
 listed  in  the  statement  of  objects  and
 reasons.  One  is  provision  for  grant
 of  recognition  to  a  school  ००  fulfil-
 mint  of  the  conditions  laid  down  in
 this  behalf.  Clause  3  is  the  relevant
 clause.  Unless  those  conditions  listed
 therein  are  complied  with,  no  secon-
 dary  institution  wil)  be  recognised  nor
 grants  given.  I  do  not  know  whe-
 ther  you  have  had  an  opportunity  to
 go  round  the  localities  of  Delhi,  West
 Patel  Nagar,  Karo]  Bagh  and  so  on.
 Even  the  so-called  government  schools
 are  kept  in  insanitary  conditions.  No
 sanitary  arrangements  are  there,  the
 schools  are  housed  in  tents,  irrespec-
 tive  of  the  sun  or  wind.  They  are  kept
 in  such  a  condition  that  one  wonders
 how  the  children  will  be  able  to  sit
 in  those  tents.  No  doubt,  there  is  a
 floating  population  in  the  country,
 and  the  number  of  school-going  chil-
 dren  in  Delhi  js  floating,  it  may  in-
 crease  once,  decrease  at  another  time
 and  so  on.  At  the  same  time,  there
 are  no  buildings,  no  premises,  no  sani-
 tary  arrangements.  I  would  be  glad
 if  the  hon.  Minister  will  arrange  to
 conduct  a  survey  of  schools  housed  in
 tents  without  sanitary  arrangements,
 without  playgrounds,  without  the
 physical  education  facilities.  He
 would  find  that  the  number  of  schools
 having  no  such  arrangements  will  be
 much  more  than  those  having  these
 facilities.  A  few  schools,  government
 schools,  or  schools  organised  by  mis-
 gion  and  other  bodies  may  be  kept
 ऊ  8०0०6  condition.  Government

 NOVEMBER  29,  1965  Education  Bill  4480

 schoolg  or  private  schools  which  are
 aided  schools  are  not  a  model  in  res-
 pect  of  the  education  imparted  and
 these  facilities  provided.

 This  is  a  most  important  factor.  If
 the  health  of  the  child  is  not  attended
 to  at  a  particular  age,  it  may  not  be
 possible  to  see  the  health  of  the  child
 regained  afterwards.  Thus  we  see  that
 in  medical  examinations,  we  see  many
 children  in  the  secondary  schools
 suffering  from  a  number  of  illnesses,
 like  defects  in  eye-sight  and  so  on.

 Another  feature  is  provision  for  the
 framing  of  ॥  scheme  of  management
 for  every  recognised  school  and  the
 constitution  of  managing  committee
 thereunder.  As  regards  aid  to  recog-
 nised  schools,  I  would  like  to  draw
 attention  to  cl.  9:

 “The  Central  Government  may,
 after  due  appropriation  made  by
 Parliament  by  law  in  this  behalf,
 and  subject  to  such  conditions  as
 may  be  prescribed,  pay  to  any  re-
 cognised  school  by  way  of  aid  such
 sums  of  monry  as  the  Central  Gov-
 ernment  may  consider  necessary,”

 including  either  the  full  ependiture
 or  such  part  of  the  expenditure  of
 the  school  as  may  be  prescribed  under
 the  rules.

 In  the  case  of  aided  schools,  the
 full  expenditure  is  to  be  met  leaving
 no  scope  for  the  voluntary  institutions
 to  have  thcir  own  initiative  in  the  mat-
 ter  of  administration,  in  the  matter
 of  collection,  in  the  matter  of  meeting
 certain  expenditure.  I  do  not  know
 what  sorts  of  expenditure  are  includ-
 ed  in  this  full  expenditure,  what  items
 are  admissible  and  what  items  are  not
 admissible.  Therefore,  when  over-all
 power  to  meet  the  full  expenditure
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 of  the  schools  has  been  taken  by  the
 Government,  this  shoulg  be  properly
 defined.

 Clause  21  states:

 “It  shall  be  lawful  for  the  Cen-
 tra]  Government  to  give  any  direc-
 tion  not  inconsistent  with  the  pro-
 visions  of  this  Act  to  the  manager
 or  the  Managing  Committee  of  a
 school  in  respect  of  any  of  the  fol-
 jowing  matters,  namely:—

 (i)  SyNabus.

 9)  text-books  and  other  reading
 material

 (ii)  conditions  of  service  of  tea-
 chers,

 (iv)  sanitary  facilities,  and

 (v)  any  other  matter  that  may  be
 prescribed.”

 I  woulg  be  very  happy  if  the  hon
 Minister  defincs  what  he  means  by
 directions  regarding  these  things,
 whether  relaxing  the  conditions  is  Jeft
 to  the  sweet  will  and  fancy  of  the
 management,  under  what  circumstan-
 ces  there  can  be  relaxation  in  regard
 to  this  and  in  regard  to  textbooks,
 sanitary  facilities  etc.  Lf  at  all  there
 is  to  be  any  relaxation,  there  should
 not  be  misuse  of  this  relaxation,  and
 Proper  precautions  must  be  taken  by
 the  Government  in  this  regard.

 For  secondary  education  an  advi-
 sory  body  also  will  be  formed,  but
 the  Secondary  Education  Committee
 has  submitteq  a  number  of  reports
 after  studying  the  situation  and  con-
 ditions  regarding  secondary  education
 in  the  whole  country,  but  to  what  एड
 tent  thoge  things  have  been  imple-
 mented  is  again  a  question  to  be  ask-
 ed  on  the  floor  of  the  House.  There-
 fore,  this  is  only  a  part  of  that  big
 thing,  the  recommendations  made  by
 the  Seco:dary  Education  Committee,

 4nd  let  us  see  at  least  that  they  are

 properly  enforced  in  the  proper  spirit,
 and  prove  a  model  to  the  rest  0  the
 country.

 बिजनेस  ।  इट  इज  दि  साइड  बिजनेस
 आफ  दर्ज  अैनेजर्म  यह  मैनेजर  लोग
 आइलेट  बिजनेस  करते  हैं  ।  म  शेल्टर है
 न  हाइजीन  फा  इन्तजाम  है  ।  हांडी
 का  इन्तजाम  मैं  जानता  हूं  ।  मान्यवर
 स्कूल  मैनेजमेंट  जी  बात  मैं  ने  पढ़ी  केनिंग
 स्कूल  में  कि  टीचर  को  अप्याइंट  हो  वह
 सेलेक़्टेड  टीचर  हों,  जो  नाम  पास  हों,
 एल०  टी०  पास  हों,  सोक  टोपी  हों,
 उनमें  से  टीचर  लें  ।  व्हेयर  देयर  इज  ए
 विल  देयर  इज  ए  वे  ny  अगर  सरकार
 वाकई  चाहती  है  कि  देश  का  निर्माण
 हो  तो  बारत  की  राजानी  में  अगर

 उसका
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 पूनिवसिटी की  नींब  डाल  गया  ।  कौर
 तो  सब  के  सब  बिजनेस  करने  हैं  |
 यह  सही  न्ञात  है  ।  मैं  ने  तीन  वर्ष

 नेता  4  यहाँ
 ay
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 हमारे  लीडर  जो  रहे  हैं वह  मुनासिब
 बात  कहते  थे  ।  इसलिए  मै  चाहता  हूं
 कि  सेनिक  कमेटी  से  एक  माडल  बिल

 आप  ले  आयें  ताकि  हिन्दुस्तान के  कोने
 कोने  में  उससे  प्रेरणा  मिले और  सुन्दर
 शिक्षा  का  प्रसार  हो,  देश  का  कल्याण
 हो  t  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इसका  समर्थन
 करता  हं  कि  यह  सेलेक्ट  कमेटी  को  भेज
 दिया  जाय  t

 आओ  मोहन  स्वरूप  (पीलीभीत) :
 उपाध्यक्ष  महोदय,  यह  जो  विधेयक
 आया  है  शिक्षा  सम्बन्धी  इसमें  कुछ  थोडी

 सी  बजे  हैं  जिनके  ऊपर  आपका  ध्यान
 आक्षित करूंगा  ।  जहां  तक  कि  शिक्षा
 का  प्रश्न  है  यह  एक  महत्वपूर्ण  विधय
 हमारे  देश  के  सामने  है  क्योंकि  जेसी कि
 आम  तौर  से  लोगों  की  धारणा  है  भिक्षा
 का  स्तर  दिनों  दिन  गिरता  जा  राहा  हैं
 और  उसकी  वजह  से  जो  शिक्षित  समाज
 आगे  आने  वाला  है  देश  में  उसमें  कुछ
 अगति  नहीं  हो  रही  है  ।  जो  आगे  भाने
 वाली  पीढ़ी  है  वह  पिछले  दिनों  की  याद
 करती  है  कि  फलां  आदमी  बहुत  लेंड

 रहे  हैं,  रवीन्द नाय  टैगोर  लने  रो  हैं
 या  अरविन्द  धोष  लेंड  रहे  हैं.  पुराने
 लोगों  की  याद  करते  हैं  ।  जो  नई  चिड़ियां
 आ  रही  हैं,  उन  में  न  का  बड़ा  प्रभाव
 नजर  आता  है  ।  सरकार  को  इस  दिशा
 में  ध्यान  देना  चाहिएं  :  शिक्षा  एक
 अतिवादी  चीज  है,  मनुष्य  को  बनाने  में
 जिस  का  बड़ा  महत्वपूर्ण भाग  है  ।

 जहां  तक  दीचसं  का  सम्बन्ध  है,
 उन  का  ंड  भी  गिरता  जा  रहा  है  qa
 उस  के  कई  कारण  हैं  ।  एक  कारण  यह
 है  कि  जो  सब  से  गिरे  हुए  लोग  हैं,
 जिन  को  कहीं  कार्य:  नहीं  मिलता  है,
 जो  झाई  te  एस०,  पी०  सी  एस०
 और  न्य  विभागों  में  नहीं  ज  पे  हैं,
 वे  टीचिंग  लाइन  में  भाते  toi  इस  के

 जै
 हैं
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 अलावा  प्राइमरी  और  सैकंडरी  टीचर्स
 की  तनख्वाह  भी  अपर्याप्त  है  ।  उस  की
 तरफ  सरकार  का  ध्यान  जाना  चाहिए 1
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 इस  बिल  के  द्वारा  जो  प्रतिबन्ध  लगाये
 जा  रो  हैं,  उन  के  बारे  में  कई  प्राईवेट  स्कूलों
 के  मंनेजमेंट्स  की  प्रतिक्रिया  अखबारों  में
 अकाली  हुई  है  ।  उन  वी  तरफ  से  कहा
 गया है  कि  गवर्नमेंट  हमारे  कार्य  पर  क्यों
 अतिबन्ध  लगाना  चाहती  है  ।  जैसा  कि
 स्टेटमेंट  आफ़  आबजेक्ट्स  पंड  रीजन्ज  में
 कहा  गया  है,  सर्कार  प्राईवेट  इंस्टीट्यूशन्स
 को  इस  कारण  से  कंट्रोल  करना  चाहती  है,
 क्योंकि  वे  कई  डोनेशन  लेते  हैं,  अत्याचार
 करते  हैं  और  नाजायज़  चन्दे  वसूल  करते  हैं  ।
 इसके  जवाब  में  मैनेजमेंट  की  तरफ़  से
 कहा  गया  है  कि  सरकार  यह  अंकुश  लगा  कर
 हमारे  काम  करने  की  शैली  और  ढंग  पर
 रतिबन्ध  लगाना  चाहती है  ।

 वाला  4  में  कहा  गया  है  कि  हर  साल
 ऐसे  स्कूलों  की  फ़ेहरिस्त  तैयार  होगी,  जो
 खोले  जाते  हैं  भर  रेकगनाइज़ होते  हैं।  इस  के
 साथ  ही  इस  में  यह  व्यवस्था  भी  को  गई  है  कि
 एक  एडमिनिस्ट्रेटर  मुकर्रर  किया  जायेगा,
 जो  शिक्षा  सम्बन्धी  पालिसी  बनायेगा  और
 अबन्धक ों  को  इस  बात  के  लिए  मजबूर  किया
 जायेगा  कि  वे  उस  के  अनुसार  कार्य  करें  t
 यह  भी  कहा  गया  है  कि  एडमिनिस्ट्रेटर को
 मैनेजर  को  अलग  करने  का  अधिकार  होगा  a
 मैं  कहना  चाहता हूं  कि  सरकार के  सामने
 मैनेजर  को  रखने  का  प्रश्न  तो  है  नहीं  ।
 स्कूल  की  एक  मैनेजिंग  कमेटी  होती  है  और
 वह  मेनेजर  का  चयन  करती  है  t  मेरी  समझ
 ने  नहीं  आता  कि  सरकार  को  यह  अधिकार
 कैसे  हो  गया  कि  यह  किसी  मैनेजर  को  अलग
 कर  दे  ।  वह  एतराज़  कर  सकती  है,  वह
 नोट  भेज  सकती  है,  लेकिन  उस  को  यह
 अधिकार  दिया  जाये  कि  वह  मैनेजर  को  भाग
 करदे,  यह  बात  मेरी  समझ्  में  नवदीं  भाती  है।
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 इस  बारे  में  मैं  सेबस्टियन  दूंगा  कि  हर
 साल  एक  सिस्ट  तैयार  करने  के  बजाये  पांच
 सालों  में  जो  स्कूल  खुलें  और  जिन  को  रेकग-
 नीशन  प्राप्त  हो,  उन  की  लिस्ट  पांच  साल  के
 बाद  तैयार की  जाये  |  हर  साल  लिस्ट तैयार
 करना  सुविधाजनक मालूम  नहीं  पड़ता  है  a

 मैं  चाहता हं  कि  नये  नये  स्कूल  ले
 और  देश  में  शिक्षा  का  अधिक  से  अधिक
 प्रसार हो। हो  ।  इसके  लिए  यह  आवश्यक है  कि
 सरकार इस  बारे  में  ऐसी  नीति  अपनाये कि
 ब्यान  लम्बी-चंडी  फ़ार्मलिटीजक  को  कम
 किया  जाये  ।  मैं  ने  दिल्‍ली  में  ऐसे  बहुत  2
 स्कूल  देखे  हैं,  जो  मुहूर्त  से  टेंट्स  में  चल  रहे  हैं
 उन  स्कूलों में  बचा  को  वहुत  असुविधा  होती
 है।  उन को  गयीं।  में  लू  और  जाड़े  में  ठंड
 का  सामना  करना  पड़ता  है।  इस  तरह
 बच्चों  को  बहुत  तकलीफ़  उठनी  पड़ती  है
 यह  ठीक  है  कि  इस  बारे  में  हार्ड  एंड  फ़ास्ट
 जज  बनाये  जाने  चाहिए  और  उन्हीं  के
 अनुसार  रेकगनीशन  दी  जाये,  लेकिन  जहां  तक
 रेकगनीशन  का  सम्बन्ध  है,  उस  में  जहां  तक
 हो  सके,  फ़ार्मलिटीज़ को  कम  करना  चाहिए
 एक  लम्बी-चौड़ी लिस्ट  होती  है  7  जब  तक
 वह  पूरी  न  हो  जाये,  तब  तक  रेकगनीशन  नहीं
 मिलता है  ।

 15.26  hrs.

 [DR  Sanoyimt  ‘MAuisEr  in  the  Chair)

 मैं  चाहता  हं  कि  रेकगनीशन  के  तरीके  में
 सुधार  हो,  उस  को  ज्यादा  से  ज्यादा  सरब
 बनाया  जाये,  ताकि  जेसे  ही  स्कूल  बुनें,
 उन  को  रेकगनीशन  मिल  जाये  कौर  वे  कामे
 शुरू  कर  दें  और  उन  को  श्वास-म-दवाइ
 परेशानी न  उठानी  पड़े  1

 यह  ठीक  है  कि  कुछ  प्राईवेट  स्कूलों  में
 डोनेशनस  कम्पलसरी तौर  पर  लिये  जाते
 हैं।  बच्चों  को  दो  चार  रुपये  बिल्डिंग  फंड



 4489  Delhi  Secondary  AGRAHAYANA  8,  1887  (SAKA)  Education  Bill  4490

 में  देने  पड़ते  हैं।  मेरा  सुभाव  है  कि  जैसे  ही
 स्कूल  खुलने  की  फ़ार्मेलिटीज़ पूरी  हो  जायें,
 बैसे  ही  सरकार  स्कूल  की  बिल्डिंग  बनाने  के
 लिये  एक  अच्छी  रकम  दे  दे  ।  जैसे ही  रिजर्व
 ंड  और  दूसरे  फंड  पूरे  हो  जायें,  बैसे  ही
 सरकार  को  बिल्डिंग  के  लिए  एक  रकम  दे
 देनी  चाहिए,  ताकि  स्कूल की  बिल्डिंग  खड़ी
 हो  जाये  और  शिक्षा  का  कार्य  चल  पड़े,
 बजाये  इस  के  कि  स्कूल  टेंट  या  झोंपडे  में  चले
 मंत्री  जी  उच्च-कोटि के  आदमी  हैं  7  उन  से
 भेरी  मांग  है  कि  अब  वक्त  आ  गया  है  कि
 शिक्षा  के  कार्य  को  आत्मिकता,  प्रापर्टी  मिलनी
 चाहिए  और  उस  को  एक  ऐसा  काम  नहीं
 समझना  चाहिए,  जो  बिल्कुल थर्ड  रैट  का
 काम है,  जिस  से  सरकार  और  लोगों  का  मतलब
 नहीं है  1

 मैं  ने  qo  पी»  और  दूसरी  स्टेट्स में
 पद  देखा  है  कि  प्राइमरी  स्कूल्स  में  बहुत  ही
 ड्  रेट,  बहुत  ही  गिरे  हुए  भादमी  टीचर  हैं,
 शिक्षा  का  कार्य  कर  रहे  हैं  ।  मैं  नहीं  समअ
 सकता  कि  जब  थर्ड  रेट  आदमी  शिक्षा  के  कार्य
 में  लगे  हुए  हों,  शिक्षण  का  कार्य  कर  रहे  हों,
 तो  लड़के  किस  तरह  से  ऊंचे  उठ  सकते  हैं  1
 इसलिए मेरा  सुझाव  है  कि  शिक्षा के  कार्य  को
 प्राय टों  मिलनी  चाहिए  और  अच्छी  किस्म  के,
 क़स्बे  रे  आदमी  शिक्षण-कार्य  में  होने
 चाहिए,  बजाये  इस  के  कि  वे  fe  ए०  एस०
 या  te  सी०  एस० में  जायें  ।

 चह  रेट  भादमी  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  क्यों
 जाते  हैं?  इस  का  कारण  यह  है  कि  गवर्नमेंट
 डी चय  को  जो  सैलेरी  देनी  है,  वह  इतनी  कम  है
 कि  जो  ्क्स्ड  दे  आदमी  आई०  To  एस  या
 पी०  सी०  एस०  के  ख्वाब  देखते  हैं,  वे  उस  से
 गु द्धारा  नहीं  कर  सकते  हैं।  पिछले  ज़माने  में
 जब  कि  इस  देश  में  शिक्षा  का  प्रसार  था,
 उस्तादों की  कद्र  होती  थी  ।  पुराने  जमाने  में
 हमारे  देश  में  द्वोणाचायं भोर  दसरे  गुरुओं
 को  इज्जत  होती  थी,  उन  की  प्रतिष्ठा  थी,
 लेकिन  दुख  की  बात  है  कि  राज  दिन  की

 कोई  तिष्ठा  नहीं  हैं।  मेरे  जैसे  पुरानी  किस्म

 के,  पुरानी  पीढ़ी  के  थोड़े  से  लोग  तो  गुरुओं
 को  प्रणाम  भी  करते  हैं,  लेकिन  आजकल  के
 नौजवान  अपने  गुरुओं  को  प्रणाम  करना  तो

 मैं  चाहता  हं  कि  गुरु  भर  शिष्य  का  पुराने
 अमाने  का  परिजन  सम्बन्ध  फिर  से  कायम  हो
 भर  भारतीय  समाज  में  गुप्  को  ऊंचा  दर्जा
 और  स्थान  दिया  जाये  ।  तभी  क्षा  की
 उक्ति  हो  सकती  है,  अन्यथा  इस  ले  कोई
 लाभ  नहीं  होने  वाला  है  ।

 इस  वक्त  शिक्षा  की  जो  प्रणाली  है,  उस  में
 भी  आमूल  परिवर्तन  करना  होगा।  राज-कल
 स्थिति  यह  है  कि  मुदलियार  कमेटी,  फ़लां
 कमेटी  और  काफ़रेंसिज़  में  सिर्फ़  यही  डिस्कशन
 होता  रहता  है  कि  डिग्री  कोस  कीन  साल  का
 हो  या  चार  या  पांच  साल  का  हो  ।  शिक्षा  के
 सम्बन्ध  में  सारो  इनर्जी  प्रौढ़  सारा  ग़ौरो-थौर
 इस  बात  के  लिए  होता  है  कि  डिग्री  कोसे
 कितने  सालों  का  हो  ।  इस  बात  पर  कभी
 गौर  नहीं  होता  है  कि  प्राइमरी  शिक्षा  का  स्तर
 अया  होना  चाहिए,  हायर  सेकंडरी  शिक्षा  का
 स्तर  क्या  होना  चाहिए  कौर  क्या  हमारी
 शिक्षा  प्रणाली  भारतीय  परम्पराओं  और
 भारतीय  तौर  तरीकों  के  भनुसार  है  या  नहीं,
 क्योंकि  प्राइमरी भोर  हायर  सेकेंडरी  एजुकेशन
 हमारी  शिक्षा की  बुनियाद  हैं  -  अगर  किसी
 इमारत की  बुनियाद  अच्छी  है,  तो  बह  इमारत
 मजबूत  हो  सकती  है  ।  इसी  प्रकार  मगर

 आइवरी  शिक्षा  का  रंग  और  तरीका  भष्छा
 है,  तो  भागे  चल  कर  शिक्षा  प्रणाली  भी  अछी
 हो  सकती  है  -  इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि

 आदमी  और  हायर  सेकंडरी  शर  उस  के  भागे
 कालेज  एड् केशन  की  नये  सिरे  से  जांच  की
 जाये,  उस  को  नये  सिरे  से  इजैल्युगट  किया
 जाये।  उस  के  बाद  एक  नया  तरीका  अपनाया
 जाये  और  शिक्षा  के  स्तर  को  अधिक  से  अधिक
 ऊंचा  करने  की  तरफ़  तवज्जह  दी  जागे

 जहां  तक  इस  बिल  का  तात्तुल  है
 इसके  बारे  में  ज्यादा  मतभेद  नहीं  हो  सकता
 है  लेकिन  कुछ  चीजें  हैं  जिन  की  ओर
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 आप  को  खास  ध्यान  देना  है  ।  एक  चीज़
 लो  ठीक  चल  रही  है  उसके  रास्ते  में  रोड़े
 नहीं  भटकाये  जाने  चाहियें  ।  यह  मुनासिब
 नहीं  है।  जो  कुछ  चल  रही  है,  सही  जल  रही
 है  उसके  रास्ते  में  रोडे  भटका  दिये  जायें  और
 काम  की  कोई  बात  न  हो  तो  यह  ज्यादा  जंचता
 नहीं  है  ।  टीचर्स  और  मंनेजमेंट्स  से  बात
 करने  पर  यह  पता  चला  है  कि  कुछ  डिफिकल्टीद्
 शो  जायेंगी उस  में  जो  काम  चल  रहा  है  और
 वह  काम  भी  रुक  जायेगा  ।  ऐसा  नहीं  होना
 चहिये  ।  मेरा  अनुरोध  है  मंत्री  महोदय  से
 कि  वे  एक  व्यापक  बिल  लाते  ।  एक  ऐसा
 व्यापक  बिल  लाते  जो  सारे  देश  पर  लागू
 होता  ।  केवल  दिल्ली  के  लिए  या  मनीपुर
 के  लिए,  या  निकोबार  और  अंदमान  द्वीप
 समूह  के  लिए  या  मणिपुर  के  लिए  न  ला  करके
 एक  व्यापक  बिल  लाते  ।  वे  नहीं  लाये
 हैं।  मैं  चाहता  हूं  कि  उसे  ये  लायें  ताकि  बह
 शारे  देश  पर  सागू  हो  सके,  देश  के  सभी
 भागों पर  लागू  हो  सके।  वह  एक  कंम्प्रहैंसिव
 विल  हो  ताकि  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  जो  दिक्कतें
 हैं वे  दूल्हों।  मैं  चाहता  हूं  कि  पब्लिक
 भोर  प्राइवेट  स्कूलों  के  बीच  में  जो  दरार  है
 उसको भी  पाटा  जाये।  पब्लिक  इंस्टीट्यूशन
 भर  गवर्नमेंट  इंस्टीट् यू शंड के  मध्य  को  दरार
 को  पाटा  जाये  t  उससे  डिसक्रिभिनेशन
 होता  है।  गवर्नमेंट  इंस्टीट्यूगंज भर  प्राइवेट
 इंस्टीट् यू गंज में  जो  छिसक्रिमिनेशन  चल  रहा

 है-वह  खत्म  होना  चाहिये।  उस  डिसक्रिमिनेशन
 के  रखते  उनको  वह  लाभ  नहीं  मिलता  है  चाहे
 भाली  लाभ  हो  या  द्वारा  लाभ  हो  जो  मिलना
 चाहिये  इस  खाई  को  भी  पाटने  की  आवश्य-
 कता  है  ।  तभी  शिक्षा  अच्छे  तरीके  से  चल
 सकती है  ।

 Mr.  Chairman:
 yan  Das.

 Shri  Shree  Nara-

 Shri  Warlor:  May  I  know  when  the
 hon.  Minister  will  be  called?

 Mr.  Chairman:  At  4  o'clock,

 NOVEMBER  29,  1965  Education  Bill  44g2

 आओ  श्री नारायणदास  (दरभंगा)  सभापती
 महोदय  संध  क्षेत्र  दिल्ली  के  लिए
 माध्यमिक  शिक्षा  का  अच्छा  प्रबन्ध  हो  और
 शिक्षा  क्षेत्र  में  जो  यहां  बुराइयां  हैं  वे  दूर  हों
 इस  ध्येय  को  सामने  रखते  हुए  जो  विधेयक
 माननीय  शिक्षा  मंत्री  लाये  हैं  और  जो  कि
 आशा  की  जाती  है  कि  प्रवर  समिति  के  सुपुर्दे
 कर  दिया  जायेगा,  इसके  बारे  में  या  शिक्षा
 प्रणाली  के  बारे  में  या  शिक्षा  के  सिद्धान्तों  के
 बारे  में  ज्यादा  आलोचना  करने  का  कोई
 उचित  अवसर  इस  वक्त  नहीं  है।  फिर  भी  मैं
 यह  कहना  चाहता  हूं  माध्यमिक  शिक्षा  के
 सम्बन्ध  में  कि  जो  अभी  पिछले  दिनों  एक
 देश  व्यापी  जांच  पड़ताल  हुई  थी  उसके
 आधार  पर  राज्यों  की  सरकारों  ने  और  केनी
 सरकार ने  भी  जो  अपनी  नीति  निर्धारित को
 उसके  अनुसार  नैनो  आशा  की  जानी  थी
 किशि भा  में  विशेष  सुर  होगा  वह  नहीं

 हो  सका  है।  मैं  आशा  करता  हे  कि  जी  नया
 कमीशन  माननीय  भिक्षा  मंत्री  ने  अभी
 नियुक्त  किया  है  और  जिसको  नियुक्त  फरत
 का  श्रेय  उनको  है,  वह  कमीशन  हर  प्रकार  की
 शिक्षा  के  सम्बन्ध  में  जो  नये  से  नये  विचार  हैं
 या  देश  की  जो  भूतकाल  की  अवस्था  थी  या
 वर्तमान  में  जैसी  उसकी  अवस्था  है,  उसका
 अध्ययन  करके,  एक  ऐसी  योजना  हमारे
 सामने  पेश  करेगा  जिससे  कि  शिक्षा  के  सभी
 क्षेत्रों  में  सुधार  हो  सके  t

 जहां  तक  इस  विधेयक  का  सम्बन्ध  है,
 इसके  उद्देश्यों  और  कारणों  में  बताया  गया  है
 कि  दिल्ली  के  संघीय  राज्य  में  माध्यमिक
 शिक्षा  के  विकास  कौर  अन्ध  भीर  कह  सकते
 हैं  कि  नियंत्रण  के  लिए  भी  यह  विधेयक  लाया
 अया है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  आज  की  हालत
 में  इसकी  आवश्यकता  भी  है  कौर  वांछनीयता
 भी  ।  विना  इसके  माध्यमिक  शिक्षा  का
 अच्छे  दा  से  विकास  नहीं  हो  सकता  था  1

 लेकिन  जहां  इस  बात  को  आवश्यकता  थी

 जहां  यह  बात  भी  महसूस  करने  वाली  है  कि
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 अभी  तक  जो  माध्यमिक  शिक्षा के  क्षेत्र  में
 अगति  हुई  है  उतनी  नहीं  हुई  है  जितनी  होनी
 चाहिये  थी  -  जहां  तक  विस्तार  का  सम्बन्ध  है
 राज्यों  में  और  न  ही  केन्द्र  के  जो  संघीय
 क्षेत्र  हैं  जैसे  दिल्‍ली  वहां  इस  समय  तक
 उतना  विस्तार  हो  सका  है  जितना  होना
 चाहिये  था  1  अगर  प्राइवेट  क्षेत्र  में  माध्यमिक
 शिक्षा  का  विस्तार  नहीं  हुआ  होता  और
 श्राइवेट  लोगों  ने  अयत्न  नहीं  किये  होते
 ओर  माध्यमिक  शिक्षा  के  खर्च  का  सारा  भार
 सरकार  पर  रख  दिया  जाता  तो  देश  में
 जितना  माध्यमिक  शिक्षा  का  विस्तार  हुआ  है
 वह  भी  नहीं  हो  सकता  था  ।  जैसा  कई
 माननीय  सदस्यों  े  कहा  है  अभी  भी  दिल्‍ली
 के  क्षेत्र  मे ंभी  जोकि  हमारी  राजधानी  है,
 जितनी  माध्यमिक  स्कूलों  की  आवश्यकता  है
 माध्यमिक  शिक्षा  के  अचार  के  लिए  उनकी
 व्यवस्था  सरकार  स्वयं  नहीं  कर  सकी  है  ny
 हर  साल  हमारे  सामने  सवाल  आता  है  कि
 बहुत  से  विद्यार्थी ऐसे  हैं  जिने  को  फूलों में
 अवेश  नहीं  मिनता है  t  वे  अच्छे  स्कूलों  में
 जाना  चाहते  है,  वहां  उनका  प्रवेश  नहीं  हो
 पाता  है  और  सरकारी  स्कूलों  में  भी  अमृत  से
 विद्यार्थियों  को  प्रवेश  नहीं  मिल  पाता  है  t

 ऐसी  हालत  में  इस  बात  की  कोशिश  करनी
 चाहिये  सदन  को  भी  और  सरकार  को  भी
 कि  अभी  भी  प्राइवट  लोगों  के  माध्यमिक
 शिक्षा  के  क्षेत्र  में  काम  करने  की  आवश्यकता
 है  और  जहां  तक  सरकार  उनको  बढ़ावा  दे
 सकती  हो,  वहां  तक  उसको  उन्हें  देना  चाहिये  -
 यह  मैं  मानता  हूं  कि  निजी  क्षेत्र  में  जो  माध्यमिक
 शिक्षा  का  अलग  है  उस  में  बहुत  तरह  की
 बुराइयां  हैं  जिन  का  उल्लेख  इस  विधेयक
 के  इन्दर  भी  किया  गया  है  और  उन  बुराइयों
 को  टूर  बने  की  आवश्यकता भी  है।  लेकिन
 उसके  साथ  साथ  यह  भी  महसूस करने  की
 ज़रूरत  है  कि  माध्यमिक  शिक्ष  का  पूरा  भार
 हमारी  केन्द्रीय  सरकार  मंचीय  क्षेत्रों  में  भी
 नहीं  ने  सकती  है,  देश  के  देहानी  क्षेत्नों  को
 बात  को  तो  आप  जाने  दीजिये  ।  देहाती
 क्षेत्रों  में  अभी  भी  बहुत  मे  ऐसे  क्षेत्र  हैं  जहां
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 स्कूलों  की  आवश्यकता  है  t  लेकिन  सरकार
 वहां  की  आवश्यकताओं की  पूर्ति  नहीं  कर
 सकी है  t  वहां  निजी  तौर  से  काम  करने
 वाले जो  व्यक्ति  विशेष  हैं,  शिक्षा  प्रेमी  हैं,
 शिक्षा  सुधारक  हैं  और  जो  चाहते  हैं  कि  शिक्षा
 का  प्रसार  गांव  गांव  में  हो  वे  गांवों  के  लोगों
 से  चन्दे  ले  कर  इस  तरह  को  शिक्षा  का  प्रबन्ध
 करते  हैं  1  यही  कारण  है  कि  शिक्षा  कुछ
 आगे बढ़  रही  है  ।  इस  वास्ते इस  विधेयक
 पर  विचार  करते  वक्त  हमें  इस  वात  को  भी
 सामने रखना  चाहिये  ।

 एफ  बात  की  भोर  भोर  मैं  भाप का
 ध्यान  दिलाना  चाहता  हं  जो  इस  विधेयक  में
 कही  गई  है  ।  राज्यों  में  मैं  जानता  हे  कि
 बोर्ड साफ  सैकेंडरी  एजुकेशन  हैं  -  यह  भी
 सुना है  कि  यहां  भी  बोई  साफ  सैकेंडरी  एजुकेशन
 है  ny  4  मालूम  नहीं  कि  यह  बोर्ड  आफ
 सैकेंडरी  एजुकेशन  किसी  कानून  के  अन्तर्गत
 बनाया  गया  है  या  वीसी  दूरी.  तरह  से
 उसकी  व्यवस्था  की  गई  है  1  मेरा  खयाल  है
 कि  जय  हम  माध्यमिक  शिक्षा पर  विचार
 कर  रहे  हैं  तो  इस  में  बोर्ड  आफ  सैकेंडरी
 एजुकेशन  को  भी  कुछ  अधिकार  हम  को  देने
 चाहिये  थे  ।  यहां  परिभाषा  में  बोर्ड  आफ
 सैकेंडरी  एजुकेशन  का  जिस  है  ।  परिभाषा
 में  तो  यह  कहा  गया  है  पि  "बोर्ड  मिंज  दी
 सैडल  बोर्ड  आफ  सैकंडरी  एजुकेशन  ।  लेकिन
 यह  भी  अपर्याप्त  मालूम  होनी  है  ।  इससे
 शीत  नहीं  होता  है  कि  कौन  सा  बोर्ड  साफ
 सैकेंडरी  एजुकेशन  ।  क्या  यह  किसी  कानून
 के  अन्दर  कायम  हुआ  है  या  बैसे  ही  लोगों  ने
 इसकी  स्थापना  कर  दी  है  भोर  सरकार  ने
 इसको  जाया  प्रदान  कर  दी  है  t  कैसा  यह
 बो  है  इसका  पता  नहीं  चलता  है  ।  इसको
 साफ  किया  जाना  चाहिये  था  ।  साथ  ही  मैं
 मंत्री  महोदय  मे  अनुरोध  करना  चाहता  हें  कि
 बोई  आफ  सैकेंडरी  एजुकेशन  को  क्रियाशील
 और  अधिकार  प्राप्त  संस्था  बनाया  जाये

 कौर  जो  बहुत  से  अस्वीकार  इस  विधेयक  के
 जरिये  से  निदेशक  को  या  डायरेक्टर  साफ
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 एजुकेशन को  दिये  जा  रहे  हैं  उन  अधिकारों में
 से  बहुत  से  अधिकार  बोई  आफ  सैकंडरी
 एजुकेशन  को  देने  चाहिये  थे  ।  इस  विधेयक
 में  जितनी  भी  धारायें  हैं  जहां  भी  अधिकार
 देने  का  जिक्र  आया  है  वहा  यही  कहा  गया  है
 कि  जो  अधिकार  है  ये  डायरेक्टर  आफ
 एजुकेशन  के  होंगे या  केन्द्रीय  सरकार के  होंगे  t
 यह  भी  कहा  गया  हैं  कि  केन्द्र  को  अधिकार
 होगा  कि  वह  इन  अधिकारों  को  डायरेक्टर  को
 दे  दे  या  डायरेक्टर  के  मातहत  किसी  दुसरे
 अफसर  को  दे  दे  ।  मैं  इस  सम्बन्ध  में  एक
 सुझाव  मंत्री  महोदय  को  देना  चान्ता  हूं  ।
 इस  विधेयक  के  अन्दर  बोर्ड  आफ  सेकेडरी
 एजुकेशन  के  काम  और  कांस्य  और  अधिकारों
 का  जिक्र  करके  जो  अधिकार  है  वे  बोर्ड  आफ
 सैकेंडरी  एजुकेशन  को  भी  गयी  जाने  चाहियें
 और  बहे  से  अधिकार  डायरेक्टर  जो  हैं  उनको
 भी  दिये  जाने  चाहियें  ।  मैं  चाहता हैं  कि
 मंत्री  महोदय  जब  यह  विधेयक  प्रवर  स्मिति
 में  जाये  तो  इसका  अयाल  रख  कर  बोर्ड  आफ
 सैकेंडरी  एजुकेशन  के  लिए  अधिकारों  के
 सम्बन्ध  में  कुछ  प्र  वां  अवश्य  करें  T

 va  विधेयक  में  जैसा  मैंने  कहा  है
 सरकार  को  अधिकार  होगा  कि  किसी  अफसर
 को,  डॉयरेक्टर  के  मातहत  किसी  अफसर  को
 वह  भ्र धि कार दे  दे  ।  मेरा  सुभाव याह  है
 कि  अधिकार  देते  समय  सरकार  को  इस  बात
 का  ध्यान  रखना  चाहिये  और  मैं  समझता  हूं
 कि  सरकार  रखेगी  भी  और  मैं  चाहता  हूं
 कि  यह  चीज़ एग  विधेयक में  स्वीकृत  भी
 होनी  चाहिये  कि  किसी  एक  एक  के  नीचे  के
 अफसर  को  ये  अधिकार  न  दिये  जायें,  उस
 रैक  से  ऊपर  के  जो  अफसर  हैं  उनको  ही  ये
 मिले  ।  यह  एक  महत्वपूर्ण बात  है  जिसकी
 सरफ  सरकार  का  ध्यान  अना  चाहिये  1

 जहां  जहां  दस  में  दिया  गया  है  कि  डायरेक्टर
 को  अधिकार  होगा  कोई  सरकारी  निर्णय
 सेने  का,  वहां  उसकी  अपील  के  सम्बन्ध  में
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 जहां  जहां  भी  जिक्र  किया  गया  है  वहां  वहाँ
 कहा  गया  है  “प्रेसक्रदबुड  आयोग”  ।
 उसी  को  अपील  सुनने  का  अधिकार  दिया
 जाएगा  |  जो  अधिकार  अगप  लेने  जा  सं  हैं
 सुधारों  के  खयाल  से,  प्राइवेट  संस्थाओं
 के  काम  का  सुधार  करने  के  लिए  ;  उन  में  मैं
 यह  उचित  सफलता  हं  कि  जव  ऐसा  निर्णय
 कोई  अफसर  ले  या  सेंट्रल  गवर्नमेंट  ले  तो
 उसके  खिलाफ  अपील  का  अधिकार  डोना
 चाहिये  ।  समें  मंत्री  महिला  ने  जिक्र  किया
 किक्सीकोभी  निर्णय  के  खिलाफ  न्यायालय
 में  जाने  का  अधिकार  नहीं  होगा  ।  किसी
 प्रश्न  के  जवाब  में  मंत्री  महोदय ने  एक  बार
 कहा था  किसी  भी  नागरिक  को  यह  अधिकार
 है  कि  अगर  उस  के  साथ  कोई  अन्याय  हुआ
 है  तो  हाई  कोर्ट  या  सुभीम  कड  में  जाकर  वह
 न्याय  प्राप्त  कर  ले  ।

 मैं  समझता  हू  कि  यह  उचित  नहीं  है।
 सुप्रीम  कोर्ट  या  हाई  कोर्ट  जाने  में  पैसा  बहुत
 खं  होता  है  ।  अच्छे  से  अच्छे  वकील  को
 रखने  की  जरूरत  होती  है  और  दूर  जाना
 पता है  t  हर:  कोट  जाना  हो  तो  जो
 प्रदेश  की  राजधानी  होती  है  उस  में  जाना
 पड़ता  है  और  सुभीम  कोर्ट  जाना  होता  है  तो
 दिल्‍ली  आना  पड़ता  है।  यह  उचित  नहीं  है।
 अगर  सरकार का  निर्णय  नाजायज है  तो
 उसके  खिलाफ  जाने  का  अधिकार  मुविधा-
 जनक  होना  चाहिये  ।  साथ  ही  न्यायालय  से
 यह  अधिकार  छीन  लेना  भी  उचित  नहीं  मालूम
 पड़ता 1

 इस  विधेयक  में  दिया  हुआ  है  और  इस
 अकार  की  धारायें  हैं  कि  सर्कार  को  यह
 अधिकार  होगा  कि  किसी  खास  स्कूल  पर
 या  दो,  भार,  दस  स्कूली पर  मां  तो  गस
 कानून  को  लाग  न  करे  बह  उनको  इस
 कानून  की  जद  से  हटा  सकती  है  ।  सरकार
 के  ऊपर  कोई  इस  प्रकार  का  प्रतिबन्ध  नहीं
 होगा कि  वह  उन  को  सागू  अवश्य  करे
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 मैं  समझता  हुं  कि  यह  ठीक  नहीं  है।  आपको
 सब  को  बराबर  की  दृष्टि  से  देखना  चाहिये  ।

 सरकार  के  पास  दस  प्रकार  का  अधिकार

 रहना  कि  वह  एस  कानून  को  किसी  स्कूल  पर
 लाग  करे  और  किसी  पर  न  करे  मनासिब
 नहीं  होगा  ny

 तीसरी  बात  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि
 पिधेयक के क्लॉज के  इलाज  20  में  ूंइवाइभरी  कमेटी
 के  राम्बन्ध  में  दिया  हुआ  है  1  आप  देखेंगे
 कि  उसमें  सिखा  है  :

 “There  shall  be  an  Advisory  Com-
 mittee  on  Education  which  shall
 assist  the  Director  in  formulating
 major  policies  about  cducation  as
 may  be  consulted  by  thy  Director
 on  such  matters  ag  he  thinks  fit.”

 fe  mt  21  में  दिया  हुआ  है
 “It  shall  be  lawful  for  the  Cen-

 tral  Government  to  give  any  direc-
 tion  not  inconsistent  with  the  pro- visions  of  jhis  Act  to  the  manager
 or  the  Managing  Committce  of  a
 school........  =

 मैं  सफलता  हं  कि  मलाहकार्र्सा ति  गो
 बने वह  केवल  डायरेक्टर को  सलाह  देने
 के  लिये  न  बने  ।  अगर  सलाकार  समिति
 बने तो  डायरेक्टर को  तो  सलाह दे  हो,
 सरकार  को  सलाह  देने  के  सिये  भी  हो  क्योंकि
 मेजर  पालिसी  सरकार  तय  करती  है  ।
 डायरेक्टर  नहीं  तय  करता  है  ।  ऐड वाद जरी
 कमेटी  का  काम  सरकार  को  सलाह  देने  का
 होना  चाहिये  क्योंकि.  डायरेक्टर तो  बहुत
 नीचे  का  अधिकारी है  ।

 इसके  साथ  साथ  मैं  यह  भी  कहेगा  कि
 बो  आफ  सेकेन्डरी  एजुकेशन  को  दवारा
 गठित  करना  चाहिये  इस  कानून  बारा  |
 बोर्ड आफ  पैक्ड  एजुकेशन  माध्यमिक
 स्कूलों के  नियंत्रण  भीर  कास के  यि
 होना  चाहिये  जी  कि  उसका  काम  है  ।  चाहे
 पिता  जरिये  से  हो  या  किसी  दूसरे

 जरिये  से,  कानन  के  अन्दर  उसे  ऐमा  अधिकार
 दिया  जाना  चाहिये  ताकि  बोई  आफ  रकिन्डरी
 एजुकेशन  और  सलाहकार  समिति  सर्कार
 को  समय  समय  पर  मा-यधिक  शिक्षा  के
 विकास  और  अच्छे  प्रबन्ध  के  लिये  अधिक
 से  आर्थिक  राय  दे  सके  ।

 मैनेजमेंट  के  जो  अधिकार  र्स  गये  हैं
 उनमें  एक  धारा  यह  है  कि  जब  कोई  प्रबन्ध
 कारी  भीति  किसी  शिक्षक  के  खिलाफ
 अनुशासन  की  कार्रवाई  करेगी  तो  घिन.
 डायरेक्टर की  मंजरी  के  वह  नहीं  कर  सकती  ।
 मैं  समझना  हं  कि  ससे  अनुशासन  ठीक
 नहीं  चलेगा  ।  मैनेजिंग  कमेटी  को  कार्रवाई
 करने  का  अधिकार  होना  चा सत् यि  बिना
 डायरेक्टर की  राय  के  ।  लेकिन अगर  वह  कोई
 नाजायज  निर्णय  लै  तो  उसकी  झर्प तल  करने
 का  अधिकार  शिक्षक  को  भी  होना  चाहिये।
 जेसा  अभी  एक  माननीय  सदस्य  ने  कहा,  अगर
 सरकार  कोई  निर्णय  ले  जो  कि  प्रबन्कार्श्णी
 समिति  के  निर्णय  के  खिलाफ  हो  नो  प्रबन्ध-
 कारण  स्मिति  को  भी  अधिकार  होना
 चाहिये  सरकार  के  खिलाफ  अपील  करने  का
 भोर  उसकी  सुनवाई  हो  ।

 उन  गन्दी  के  माथ  मैं  आशा  करता  हूं
 कि  यह  विधेयक  जो  आया  है  उस  में  अमृत
 से  सुधारों  की  जरूरत  है  ओर  अवर  समिति
 उस  पर  पूरा  ध्यान  दे  कर  इस  विधेयक
 को  एस  रूप  में  लाएगी  जिस  को  हम  लोग
 अच्छी  तरा  से  स्वीकार कर  सकेंगे  n

 Dr.  M.  5.  Aney  (Nagpur):  Madam,
 I  do  not  want  to  take  a  long  time;  I
 only  want  to  touch  one  or  two  points.
 The  Bill  before  the  House  deals  with
 the  dary  educati  for
 the  region  of  Delhi.  Delhi  bring  के
 Union  Territory  under  the  Central
 Government,  it  is  naturally  expected
 that  whatever  is  done  for  the  improve-
 ment  of  the  people  by  the  Central
 Government  will  be  something  of  के
 model  for  the  rest  of  India  Under  the
 Constitution,  the  different  States  in
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 the  country  are  autonomous  parti-
 cularly  in  the  matter  of  education.
 Their  right  of  autonomy  is  guaranteed
 under  the  Constitution.  Therefore,
 they  do  not  like  any  interference  by
 the  Central  Government  in  their  rights
 in  determining  the  policy  of  educa-
 tion  and  management  of  the  depart-
 ment  of  education.  Though  that  is  a
 general  tendency  generateg  in  their
 thinking  because  of  the  guarantee  con-
 tained  in  our  Constitution,  if  we
 prepare  model  laws  for  those  regions
 that  are  under  the  Union  Govern-
 ment  they  are  bound  to  have  a  salu-
 tary  effect  on  the  policy  adopted  by
 the  different  States  also.  My  only
 appeal  is  that  with  this  object  in  view
 the  Union  Goyernment  should  pro-
 ceed.  wl
 15.45  hrs.

 [Sunt  SONAVANE  in  the  Chair]
 अ  know  no  Minister  of  Education  up

 to  this  time  has  taken  so  much  inte-
 rest  in  trying  to  frame,  as  much  as
 possible,  #  uniform  policy  for  educa-
 tion  in  this  country.  In  his  own  way
 the  hon.  Minister  is  doing  his  best.
 I  also  know  what  amount  of  staunch
 opposition  he  has  to  encounter  in  re-
 gurd  to  certain  matters.  Nonetheless,
 wherever  he  gets  an  opportunity,  as
 he  has  done  so  far  as  education  is
 concerned,  he  acts  with  the  clear  idea
 that,  whether  they  like  it  or  not,  it
 is  our  duty  to  see  what  is  best  for
 them.  With  that  spirit  the  model
 should  be  prepared  by  us.  That  is
 on  way  by  which  the  Joint  Comittee
 should  try  to  look  at  this  Bill.

 My  second  point  is  about  the  study
 of  language.  Education  is  divided
 Practically  into  three  or  four  stages
 in  India.  They  are:  primary,  second-
 ary,  the  high  school  course,  the  uni-
 versity  course  and  then  the  post-
 gradua‘e  course.  Primary  education  is
 mainly  confined  in  supplying  those
 elemental  needs  without  which  a  boy
 ore  girl  cannot  make  any  real  pro-
 gress  for  getting  the  real  education.
 Primary  education  is  mainly  intend-
 ed  for  that.  it  is  at  the  secondary
 stage  thet  an  important  stage  comes
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 in  wherein  education  has  to  be  given
 with  a  certain  broader  purpose,  with
 some  main  objectives  in  mind.  At
 least  the  roots,  the  clements  of  those
 main  objectives  should  be  kept  in
 mind  while  preparing  the  syllabus
 or  the  course  of  study  for  secondary
 education,

 From  that  point  of  view,  I  regard
 apart  from  other  matters  in  which

 I  do  not  want  to  enter,  the  study  of
 classical  languages  in  the  interest  of
 teaching  the  elements  of  humanity  to
 the  children  is  very  important.  Now,
 I  mention  ‘classical  languages’  in
 general,  for  in  a  country  like  India
 which  is  inhabited  by  different  kinds
 of  people,  though  we  are  having
 more  or  less  a  common  culture  which
 we  call  the  “Indian  culture”,  we  have
 still  to  recognise  the  fact  that,  that
 culture  also  takes  different  forms  in
 different  places.  There  is,  what  may
 be  called,  the  Muslim  aspect  of  Indian
 culture,  if  you  would  like  to  call  it
 like  that;  there  is  the  Hindu  aspect
 of  Indian  culture  and  in  the  same  way
 there  are  other  aspects  of  Indian  cul-
 ture  also.  There  are  some  differences
 mainly  on  account  of  religion  or
 sect  in  which  they  have  been  brought
 up.

 Therefore,  the  difficult  task  of  the
 educationist  is  this,  that  he  must  pre-
 pare  a  child  to  have  a  proper  ground-
 ing  in  the  culture  in  which  he  or  ehe
 has  been  brought  up  and,  at  the  same
 time,  in  bringing  him  or  her  up  he
 must  also  keep  in  mind  that  he  er
 she  is  brought  up  in  such  a  way  as  to
 be  friendly  towards  the  culture  of
 other  people.  These  two  things  have
 to  be  simultaneously  done.  He  must
 see  that  he  gets  what  is  his  and  also
 that  he  is  friendly  to  what  belongs
 to  others,  Once  this  view  or  objec-
 tive  is  properly  understood,  it  is  80
 easy  mat‘er  to  arrange  the  syllabus
 and  the  course  of  studies,  The  study
 of  the  classical  languages  in  order  to
 give  a  good  grounding  about  the  cul-
 ture  of  this  country  is  very  neces-
 sary.
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 So  far  as  Hindus  are  concerned,  I
 believe  Sanskrit  is  such  a  language
 which  can  certainly  be  said  to  be
 common  to  almost  all  the  Hindus  in-
 habiting  this  country.  It  is  a  classi_al
 language  which  has  great  importance
 in  the  world  of  literature  also,  That
 ig  another  aspect  to  be  considered.  I
 do  not  want  3  classical  language  of
 the  Hindus,  the  majority  of  people  of
 this  country,  should  be  ploced  in
 such  a  portion  that  he  gets  practical-
 ly  no  chan  ९  of  having  any  knowledge
 in  the  course  of  his  education.  It  ia
 mecessary  and  proper  that  arrange-
 ments  should  be  made  for  the  study
 of  this  language  from  the  secondary
 gage  of  education.

 In  my  opinion,  having  had  some  ex-
 perience  both  as  a  student  and  also
 a  teacher  for  some  years,  if  three
 ours  in  a  week  are  given  to  the  study
 of  a  classical  Janguage  for  a  period
 of  four  years  one  gets  sufficient
 knowledge  of  that  language  to  carry
 on  his  studies  further.  So  much  pe-
 fiod  of  study  is  necessary  if  one  has
 afterwards  to  make  a  special  study  to
 better  his  knowledge;  he  should  have
 that  much  grounding  so  that  he  can
 really  by  his  own  efforts  get  further
 knowledge  on  the  subject.  How  one
 will  get  those  four  years,  I  leave  it
 to  the  others  to  decide,  but  a  period
 ef  four  years  with  three  or  four  hours
 every  week  is  the  mitimum  time  ne-
 essary  and  in  my  opinion  it  should
 fot  be  difficult  to  find  those  four  years
 to  the  study  of  this  language  during
 secondary  education,  that  is,  up  to
 the  matriculation  class.  So,  the  study
 ef  Janguages  should  be  arranged  in
 such  a  wav,  planned  in  such  a  way
 that  a  student  will  get  four  hours  a
 week  for  a  period  of  four  years  to
 fearn  a  classical  language.

 ‘The  difficulty  here  is  the  language
 formula—English,  Hindi,  Marathi  and
 2  on.  3०  far  as  the  mother  tongue
 fe  concerned,  that  should  be  the
 fanguage  for  giving  education  at  the
 Primary  अटो  level.  You  ean  cur-
 (ll  the  study  of  this  language  for  the higher  courses  by  curtailing  the  time
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 allotted  for  it;  you  so  ld  keep  the
 minimum  time  for  the  study  of  this
 language  at  the  higher  classes,  You
 can  alluw  the  hkinguage  to  be  studied
 by  making  it  the  medium  so  that
 one  can  sudy  that  language  without
 spending  any  time  specially  for  the
 study  of  it  as  a  language.  In  that  way,
 you  can  reduce  the  number  of  langu-
 ages  to  be  studied  from  four  to  three,
 I  concede  that  for  the  time  being  at
 least,  until  there  is  better  understand-
 ing  among  the  peopie  and  there  is  a
 feeling  of  accepting  Hindi  as  the  na-
 tional  language,  until  that  time,  at
 least  for  some  years  the  study  of
 three  languages  should  be  there.  So,
 by  curtailing  the  hours  on  the  study
 of  the  mother  tongue  ag  a  language
 and  by  keeping  that  vernacular  as  a
 medium  of  study  for  all  the  subjecta
 in  the  secondary  stage,  I  believe  it
 will  be  possible  for  you  to  secure  four
 hours  or  three  hours  a  week  for  the
 study  of  a  classical  language.  It  will
 not  be  difficult.  In  that  way,  by  do-
 ing  that  you  can  introducs  move  bovra
 to  the  ancient  works,  the  teaching  of
 which  has  become  the  basis  of  the
 character,  all  those  who  were  rev>r-
 ed  as  great  men  by  our  culture  from
 the  days  of  Ramayana  and  Maha-
 bharata  to  the  present  day.  Those
 ideas  from  the  beginning  of  history
 will  bo  clearly  before  the  boys  whens
 they  start  their  studies,  I  lay  special
 stress  on  that  because  without  acqua-
 intance  of  the  Sanskrit  language  and
 its  literature  one  will  not  be  able  to
 appreciate  what  it  containg  and  one
 would  ७४  living  in  this  world  like
 soiling  in  a  boat  without  oars.  One
 will  be  simply  drifting  in  the  world
 Do  not  allow  the  boys  to  drift  here
 after;  give  him  a  good  rudder  and  a
 proper  destination  and  that  you  can
 do  not  by  delivering  lectures  but  by
 giving  him  sound  education  in  those
 classical  Janguages  in  which  this  cul-
 ture  is  fully  explained  and  properly
 clarified.  This  is  the  main  point  that
 1  wanted  to  mention.
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 with  this  grounding  in  our  ancient
 culture  we  have  to  look  upon  the
 other  requirements  of  the  country.
 The  other  rudiments  have  also  to  be
 taught  in  the  secondary  schools.  We
 are  entering  into  an  industrial  age.  In
 addi  ion  to  agricuiture,  our  main  pro-
 gresa  in  future  will  be  in  industrial-
 isation.  We  want  to  be  in  the  van-
 guard  in  industrialisation.  So,  know-
 ledge  about  industries  which  is  so
 very  necessary  for  progress  should
 also  be  made  compulsory.

 1  belieye  the  scheme  which  the
 hon.  Minister  has  prepared,  of  which
 he  has  given  us  an  idea,  will  be  of
 such  a  nature  as  to  possibly  bring  in
 8  proper  base  for  such  an  education
 of  which  I  have  talked  a  little  bit.
 1  thank  him  for  having  introduced  3
 Bill  like  this.  I  am  sure  when  this
 Bill  goes  to  the  Joint  Committee  it
 will  be  more  fully  discussed  there,  alli
 the  better  suggestions  will  be  fully
 considered  there  and  that  it  shall  come
 out  of  the  Joint  Committee  in  an  im-
 proved  form  when  this  House  with
 great  pleasure  will  give  its  seal  of
 approval  to  it  as  providing  for  the
 whole  of  India  a  model  secondary
 education  scheme.  With  these  words,
 I  thank  my  hon.  friend,  our  disting-
 uished  Chairman,  for  having  given  me
 fo  much  time  to  explain  my  view-
 point.

 Shri  Yashpal  Singh:  Sir,  on  a  point
 of  order.  There  is  no  quorum  in  the
 House.

 Mr.  Chairman:  The  bell  is
 rung....  Now  there  is  quorum.

 being

 16  hrs.

 Shri  M.  C.  Chagla:  Mr.  Chairman
 Sir,  I  have  listened  with  the  greatest
 resp-ct  to  the  remarks  just  now  mode
 by  my  hon.  friend,  Dr.  Aney.  He  has  है
 record  of  very  distinguisheq  servicc
 behind  him  and  I  always  listen  with
 respect  to  anything  that  he  has  to  suv
 on  the  subject  of  education.  1  agrer
 with  him  that  we  must  try  and  make
 (hia  Bill  a  model  Bill  for  the  whole
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 of  India.  He  realises  just  as  much  as
 I  do  that  sccondary  education  is  a
 State  subject.  Some  hon.  Members
 said  that  this  should  be  madv  appti-
 cable  to  the  whole  of  India.  Constitu-
 tionally  we  cannot  do  so,  But  we
 ean  do  this  and  we  will  certainly  try
 and  do  this,  that  is,  make  this  a  model
 Bill  which  could  be  followed  and
 copied  in  other  parts  of  India,  if  not
 by  legal  compulsion,  at  least  by  cx-
 ample  and  persuasion.  I  assure  my
 hon.  friends  that  I  have  listened  to
 the  very  fing  debate  that  we  have  had
 and  we  will  take  all  suggestions  made
 into  consideration  when  we  go  to  the
 Select  Committee.  I  hope,  when  the
 Bill  emerges  from  the  Select  Com-
 mittee,  it  will  be  a  much  better  Biil
 than  when  it  went  there.

 Various  general  observations  were
 made  with  regard  to  secondary  edu-
 ealtion  with  which  1  do  not  want  to
 deal.  It  has  been  said—I  entirely
 agree—that  secondary  education  is
 the  most  vital  sector  of  education,  that
 the  quality  of  secondary  education
 should  be  improved,  that  there  should
 be  diversification,  that  it  should  be
 production-oriented.  I  also  agre®
 that  teachers  are  not  properly  paid.
 We  can  raise  the  standard  of  educa-
 tion  only  when  we  pay  our  teachers
 well.  But  may  I  point  out  to  this
 House  that  this  Bill  is  of  very  limit-
 ed  application.  It  only  deals  with  the
 management  and  administration  of
 secondary  schools  in  the  Union  terri-
 tory  of  Delhi  and  the  reason  for  this
 Bills.  as  the  statement  of  objects  and
 reasons  points  out,  was  that  we  had
 received  several  comolaints  of  mal-
 administration  in  schools  which  are
 run  in  the  Union  territory  of  Delhi.

 Mav  I  disabuse  the  mind  of  some
 hon.  Members  with  regard  to  one
 matter.  I  do  not  know  whether  he
 ig  here  but  my  hen  friend  Shri  Patel
 from  Guiarat  askeq  a  ques'ion  as
 to  whether  we  want  to  discourage
 private  agencies  from  onening  अ
 condary  schools  and  assisting  Gov-
 ernment  in  the  prosecution  of  second-
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 ary  education,  My  emphatic  answer is  “No”.  We  want  the  full  support of  privale  agencies  in  secondary  edu-
 cation.  I  4m  the  lirst  to  acknowledge what  great  help,  woal  great  assistance
 whal  greal  cuntribuuion  private
 agen.ies  have  made  as  fur  as  second-
 ary  education  is  concerned.  Both  in
 the  Union  territory  of  Delhi  and  al-
 most  in  every  State,  a  great  deal  of
 work  is  being  done  in  secondary  edu-
 calion  by  private  agencies.  Where-
 35  primary  education  ig  practically
 solely  the  concern  of  the  State,  as  far
 as  secondary  education  is  concerned,
 to  a  large  extent  it  is  the  private
 agency  that  is  running  secondary
 achools  and  helping  the  cause  of
 educa.ion  in  this  country.  But  that
 does  not  mean  that  we  must  not
 Supervise  and  contro]  schools  run  by
 private  agencies,  Ifa  school  is
 well  run,  the  school  has  nothing  to
 fear  from  this  Bill.

 One  hon.  Member  said  that  it
 would  be  like  the  sword  of  Damovtes
 hanging  over  the  management.  I
 do  not  know  why.  If  I  am  the
 Tanager  of  a  school  in  Delhi  and  if
 I  run  my  school  well,  if  I  pay  my
 teachers  properly,  if  I  pay  them  re-
 gularly,  if  I  do  not  dismiss  them  with-
 out  any  cause,  if  the  rules  of  recruit-
 ment  ate  proper,  then  I  have  nothing
 to  fear  from  this  Bill.  It  is  only
 when  I  am  guilty  of  any  of  the  abuses
 which  are  mentioned  in  this  Bill
 that  I  will  be  taken  to  task  and,  may
 be,  my  recognition  would  be  taken
 away.  Therefore,  I  want  to  assure  the
 management  in  this  city  and  the
 Private  agencies  in  this  city  that  ‘thie
 Bill  is  not  intended  in  any  way  to
 interfere  with  the  running  of  schools.

 The  same  hon.  Member,  Shri  Patel,
 Said  that  the  best  schools  are  the  least
 administered;  the  less  interference
 there  is  the  better  for  the  school.  I
 agree;  but  this  Bill  is  not  intended  to
 interfere  with  the  running  of  the
 schools.  T  am  a  great  believer  =  in
 experimentation  in  educatinn  and  I  am
 a  great  believer  in  autonomy  in  edu-—
 cation;  but  autonomy  and  experi- mentation  does  not  mean  not  paying
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 salaries  to  teachers,  dismissing  them
 without  vause,  making  wrong  use  of
 monies  collected  from  students,  That
 is  not  autonomy;  that  is  not  manage- ment.  That  is  mismanagement.  It  is
 not  the  intention  of  this  Bill  that  we
 will  interfere  with  the  ordinary  run-
 ning  of  secondary  schouls  in  this  city.

 With  these  general  observations  1
 would  like  to  answer  some  of  the
 criticism  that  has  been  made  in  some
 little  detail.  First  turning  to  my  hon.
 friend,  Shri  Anthony,  who  is  not  here
 and  who  drew  my  attention  to  cerlan
 clauses  as  offending  the  Constitution,
 we  have  carefully  gone  through  the
 various  provisions  of  the  Constitution
 and  also  the  judgement  of  the  Sup-
 reme  Court  in  the  Kerala  case  and
 only  with  regarq  to  clause  18--the
 taking  over  of  the  management—we
 felt  that  it  offended  against  article  30
 of  the  Constitution,  Therefore,  we
 are  going  to  exclude  the  minority
 schools  from  that  clause.  But  I  am
 advised  that  as  far  as  the  other  clauses
 of  the  Bill  are  concerned,  they  do  not
 offend  the  provisions  of  the  Constitu-
 tion.

 Shri  Anthony  spoke  about  the  spe-
 cial  aid  that  is  given  to  Anglo-Indion
 schools.  He  forgets  that  article  337
 which  refers  to  special  aid  to  Angio-
 Indian  schools  had  a  duration  only  of
 ten  years  and  that  article  is  no  ‘onger
 applicable.  So,  now  there  is  no  dis-
 tinction  between  an  aided  school  and
 a  school  specially  aideq  under  the
 provisions  of  article  387.  The  Conat!-
 tution  provided  that  Anglo-Indian
 schools  should  receive  special  aid  un-
 der  certain  conditions  laid  down  un-
 der  that  article  for  a  duration  of
 ten  years.  That  duration  has  passed
 and,  therefore,  no  question  can  "ow
 arise  as  to  any  infringement  of  that
 article.

 In  this  connection  may  I  read  par-
 sages  from  the  judgement  of  the
 Supreme  Court?  1  reads:—

 “The  minority  cannot  surely
 ask  for  aid  or  recognition  for  an
 educational  institution  run  by
 them  in  heal  sure
 without  any  competent  teachers

 th hy
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 Possessing  any  semblance  of  quali- fication  and  which  does  not  main-
 tain  even  a  fair  standard  of  teach-
 ing.”

 “The  learned  Attorney  General
 eoncedes  reasonable  regulation
 May  certainly  be  imposed  by  the
 Stale  as  a  condition  for  aid  or
 even  for  recognition.”

 Therefore,  it  is  open  to  use  to  impose
 reasonable  regulations  even  on  mino-
 rity  schools.  As  I  said  in  my  opening
 speech,  article  30  concedes  to  a  lin-
 guistic  or  religious  minority  the  right
 to  establish  ang  administer  education-
 al  institutions.  But  the  right  to  man-
 age  does  not  mean  the  right  to  iiss
 Manage,  The  Constitution  concedes
 the  right  to  manage  but  some  mino-
 Tities  seem  to  think  that  the  right
 of  manag-men{  includes  the  right  of
 Mismunagement.  The  Supreme  Court
 has  sternly  and,  if  I  may  say  so,
 wisely  rejected  that  argument  and  it
 has  clearly  laid  down  that  it  is  open
 to  the  State—in  this  case  the  Central
 Government—to  imposes  regulations
 @ven  on  minority  schools  os  far  as  the
 management  is  concerned.  Tierefore,
 I  submit  that  there  is  not  much  ‘orce
 in  the  arguments  advanced  by  my
 friend,  Mr.  Anthony,  and  even  so  we
 will  consider  this  point  of  view  in  the
 Select  Committee,

 Then,  my  friend,  Mr.  Warior,  made
 भ  very  eloquent  speech.  He  said  many
 things  which  pertain  more  to  general
 education  than  to  this  Bill  in  paiticu-
 lar.  May  I  deal  with  one  or  two  of
 his  points?  He  made  a  very  eloquent
 plea  for  science  and  technology.  I
 am  entirely  with  him.  I  think  we  hove
 not  attached  sufficient  importance  te
 science  and  technology  in  our  edu-
 eation  and  I  assure  him  that  we  are
 doing  our  best  to  introduce  science  in
 secondary  schools  and  to  give  it  as
 much  importance  as  possible.  But  he
 Wade  rather  an  interesting  observa-
 tion  that  we  must  evolve  a  new  lan-
 guoge  which  emerges  from  factenes
 and  workshops.

 Shri  Warler:  For  scieace  and  tech-
 @elogy.
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 Shri  M.  ए.  Chagla:  May  I  tell  him
 this?  Science  and  technology  is  inter-
 national  it  is  not  regional;  it  is  uot
 national.  Language  assumes  import-
 ance  only  in  humanities,  where  you are  dealing  with  the  culture  of  a
 country,  and  the  cul.iure  of  a  coumry
 is  enshrined  in  its  language.  But  when
 you  are  dealing  with  science  and
 technology,  the  question  of  language
 does  not  arise,  As  |  said,  knowleage
 is  international,  universal,  and  equal-
 ly  so  is  science  and  technology.
 Therefore,  I  agree  with  him  that  we
 should  evolve  a  common  language  as
 fur  as  science  and  technology  is  con-
 cerned  and  I  assure  him  that  such  a
 language  is  being  evolved.  We  nave
 set  up  a  Commi:sion—it  is  working
 on  it—which  deals  with  technicai  ter-
 minology  with  the  intention  that  the
 whole  of  India  should  have  a  common
 terminology  as  far  as  scientific  and
 technical  malterg  are  concerned.

 He  made  another  observation  which
 I  must  strongly  rebut  and  that  is
 this.  He  said  that  there  are  scientists
 in  this  country  but  they  cannot  apply
 science  ang  that  they  are  scientists
 in  the  text-book  sense,  in  the  theore-
 tical  sense,  in  the  laboratory  sense.
 We  have  27  laboratories  in  this  coun-
 try  and  they  are  intended  for  zppli-
 cation  of  science.  They  deal  with  ap-
 plied  science  and  not  with  theoretical
 science.  My  hon.  friend  should  know
 what  important  researches  they  have
 made  which  have  been  put  to  practi-
 cal  use.  I  have  already  circulated
 a  brochure  which  I  hope  my  hon.
 friend  has  seen  as  to  the  work  done
 by  our  laboratories  and  how  much
 foreign  exchange  we  have  savei.  We
 have  issued  a  directive  that  all  our
 laboratories  should  be  oriented  for  the
 purpose  of  defence,  for  the  purpose
 of  increasing  food  production  and
 for  making  research  in  order  to
 bring  about  import  substitution  and
 promotion  of  exports  and  already  our
 laboratories  have  made  researches
 which  have  helped  defence  in  done
 away  with  many  articles  which  they
 seq  to  import  from  outside,  1  ay
 कज  emphatically  because  I  will  at
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 permit  our  young  brilliant  scientists
 who  are  working  in  all  these  labora-
 tories  being  run  down  or  not  being
 fully  appreciated.

 Shri  Warior;  There  is  no  in‘ention
 of  running  down  our  brilliant  scient-
 ists  here.  The  spir.t  of  the  criticism  i;
 that  we  are  not  contributing  even  5
 per  cent.  to  the  entire  scientific
 knowledge  that  the  world  has  ac-
 cumulated  -by  this  time.  I  took  it  out
 from  a  report  on  internalioial  science
 and  its  development.  It  is  not  my
 ewn  finding;  it  is  not  my  original
 thinking.

 Shri  M.  ९.  Chagla:  But  that  is  not
 ‘orrect.

 Shri  Warior:  You  may  contest  tha’.
 Shri  M.  ए.  Chagla:  We  have  a  large

 fumber  of  scientists  who  are  inviled
 to  international  gatherings  and  =  con-
 ferences  to  read  papers  and  all  ‘hat.
 After  all,  science  is  a  very  technic!
 gubject  and  very  often  a  layman  may
 not  know  about  it.  But  I  assure  my
 fon.  friend  that  international  recog-
 Kition  is  given  to  hundreds  of  our
 eeientists  and  their  reputation  and
 achievement  is  not  confineg  only  to
 this  country.

 Then,  my  hon.  friend  also  quoted
 @  remark  of  the  Educational  Adviser
 fo  the  Government  of  the  United
 Mates,  Mr.  Clinton  Williams:

 “An  outsider  coming  to  the
 tountry  is  almost  shocked  to  dis-
 cover  that  secondary  education
 has  a  classic  bias  and  is  not  orient~-
 ed  towards  economic  and  tarhni-
 cal  needs.”

 f  plead  guilty  to  the  charge  upto  a
 point.  This  was  a  tradition  that  we
 got  from  the  British.  It  was  largely
 fiterary,  largely  classical  and  largely
 biased  towards  humanities.  Now  we
 We  changing  all  that.  We  want  our
 ‘ducation  to  be  production-oriented.
 When  I  was  at  school,  I  did  not  know
 @e  use  of  my  hands,  We  were  not
 @pposed  to  use  our  hands.  We  did ‘et  know  what  we  could  do  with  our
 ‘Wend,  But  now  we  ere  changing  all

 this.  Today  we  teach  our  boys  to
 work  with  their  hands,  to  realise  the
 dignity  of  labour  ang  to  go  out  in  the
 farms  and  do  something  and  produce
 something.  Therefore,  my  hon.  friend
 heed  have  no  appreheision  and  1  am
 sure  if  Mr.  Clinton  Wiliams  comes
 back  to  India  after  5  or  10  yeurs,  his
 observations  will  b:  differ:nt  from
 what  they  were  when  he  came  here.

 Another  point  that  one  of  my  friends
 made  was:  Why  is  the  Ministry  not
 making  salary  bills  separate  from  con-
 lingency  bi  ls?  [  hink  we  lave  po
 vided  sufficient  safeguards  in  the
 Bili  tay  t  e  salarie;  of  the  teachers,  In
 the  first  place,  the  aid  which  is  given
 is  the  first  charge  for  the  salarivs
 and,  in  the  second  place,  the  Director
 is  given  the  nower  to  make  payment

 _to  the  teachers  themselves  if  a  com-
 plaint  ig  made  to  him  that  some
 teachers  have  not  been  paid.

 Then,  my  hon.  friend  referred  to
 Government  schools  and  =  said  that
 some  of  them  were  not  good,  There
 Was  a  criticism  by  other  hon.  Mem-
 bers  also  with  regard  to  Government
 secondary  schools  as  contrasted  with
 private  secondary  धाव  In  th:
 first  place,  the  Bill  applics  to  all  the
 schools.  If  a  Government  schon]  is  not
 properly  run,  if  it  is  mismanaged,  if
 it  will  come  within  the  mischicf  of
 this  Bill,  proper  action  will  be  taken
 about  it.  There  is  going  to  be  no
 discrimination  whatsocver  as  far  if
 the  management  ig  concerned  as  he-
 tween  a  Government  secondary  school
 and  a  private  secondary  school.

 My  hon.  friend  gave  an  instance  of
 one  particular  Government  school—I
 must  deal  with  that  where  tne
 teachers  were  not  paid  for  a  conside-
 rable  time,  that  is,  the  Government
 Girls  Higher  Secondary  School,
 Pandara  Road.  The  fact  is  that  there
 wos  a  reference  to  delay  in  payment
 of  salaries  pertaining  to  September
 and  October,  1964  In  the  Gowernment
 Girls  Higher  Secondary  School,
 Pandara  Roed.
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 When  the  complaint  wag  brought

 to  Education  Ministry's  notice,  we
 bad  made  enquiries  and  found  that
 this  delay  was  due  to  :etention  by
 the  Principal  of  staff  in  excess  of  the
 sanctioned  strength  beyond  315  ot
 August,  1864,  the  date  upto  which
 sanction  existed.  These  teachers
 should  have  been  surrendered  on  the
 31st  of  August,  1964,  for  being  posted
 in  other  schools  where  vacancics
 existed  but  the  Principal  failed  to  ao
 this  and  ultimately  the  position  was
 regulariseg  by  adjusting  the  excess
 teachers  against  va.ancies  in  outer
 schools.  This  adjustment  resul  ed  in
 delay  and  the  salaries  were  paid  in
 December,  1964.  There  was  g  delay
 of  about  two  to  thre:  months.  I  can
 see  it,  but  the  reason  was  that  exces:

 #taff  was  not  surrendered.  If  staff  is
 not  san  tioned,  then  it  is  “difficult  to
 pay  for  the  staff  which  is  in  excess  of
 the  staff  already  sanctioned.  So  this was  the  real  reason  why  there  was
 delay.

 A  great  deal  has  been  said  about
 private  schools  producing  better
 resu'ts  than  gove'nmeny  schoo's.  It  1९
 interesting  to  see  the  figures.  In  1959
 the  percentage  of  passes  in  govern-
 ment  schools  was  54.4  gs  against  73.1
 in  private  aided  schools.  I  can  se?
 the  difference.  The  standard  in  aided
 schools  was  much  higher.  But  प
 1965,  we  have  brought  up  the  standard
 of  government  schools  from  54  to  72.7;
 the  percentage  of  passes  in  aided
 schools  in  1965  is  82.2.  So  there  has
 bern  a  markeg  improvement  in  ins-
 truction  and  the  results.

 May  J  give  one  or  two  reasons  why
 aided  schools  produce  better  results.
 than  government  schools?  One  is
 that  most  of  these  schools  gre  selec-
 tive  and  take  students  after  a  test--
 there  ig  a  special  entrance  examin:-
 tion;  the  rejected  students  are  giveo
 seats  in  povernment  schools  because
 it  is  our  dutty  to  give  secondary  edu-
 eation  to  everybody.  Very  often,  the
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 rejected  students  come  to  us  and  the selected  ones  go  to  private  schools.
 Regarding  the  question  of  charging fees  for  holding  classes  in  summer.

 the  practice  of  holding  such  classts is  nol  permitted  in  government  ins- titutions.  अ  may  pe  that  we  may  give free  education;  that  js  another  mal.e, But  as  thing;  stand  today,  we  cannot take  a  student  to  Pay  special  fees  for
 study  83  many  of  the  private  school: do.  Only  30  per  cent  of  the  private schools  are  better  than  government
 schools;  the  remaining  are  not  so  good.

 Shri  Warior:  The  reason  for  pri- vate  schools  giving  better  results  15
 the  more  persona]  attention  given there.

 Shri  M.  ए.  Chagla:  Secondly,  most
 of  the  fovernment  =  aschools  are  ut
 recent  origin  जाएं  would  naturally  take
 some  time.  to  develop.  As  soon  as
 ther»  is  a  shortage.  we  have  to  star‘
 schools  because  government  canno!
 tell  the  boys  that  they  have  no  schools,
 chat  they  cannot  give  secondary  edu-
 ention,  The  private  schools  can  turn
 the  bovs  out  but  the  Government  ho«
 certain  responsibility  for  secondary
 education  jn  Delhi  and  that  responsi-
 bility  has  to  be  discha-ged.  Every
 year  new  schools  are  being  opened
 and  it  naturally  takes  time  for  a
 new  school  to  develop.  That  is  as  far
 as  Mr.  Warior  is  concerned.

 Mr.  Naval  Prabhakar  mentione*
 that  the  Director  should  consu’t  the
 Advisory  Committee  before  he  recor-
 nises  anv  school.  That  is  3  valuable
 Suggestion  and  we  shall  certainly  take
 It  up  in  the  Select  Committee.

 My  friend,  Mr.  Balmiki,  said  that
 there  shoulg  be  no  pressurization  or.
 vrivate  schools.  I  assure  him  th’
 ‘here  is  no  attempt  at  pressurizir™ ‘he  private  schoo'g  or  the  educatio"
 given  there  or  the  management.  और
 I  said.  ang  है  repeat,  a  well-manage4 school  hag  nothing  to  fear  from  the
 provisions  of  this  Bill.  A  badly
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 managed  school  has  everything  tu
 fear,  and  that  is  as  it  should  be.

 Onc  hon.  Member  said  that  we
 must  sec  to  it  that  honest  and  iiberal
 privale  agencies  should  survive  and
 he:p  our  educational  authorities  and
 State  authorities  as  far  as  secondary
 education  ig  concerned.  1  entirely
 agree.  1  wish  more  and  more  honest
 and  liberal  p.ivate  agencies  will  come
 forwarg  and  open  secondary  schools
 and  they  will  get  every  assistance
 in  the  Union  Territory  of  Deihi.

 Attention  was  drawn  to  clause
 11(2)  and  it  wag  pointed  out  that  it
 would  act  as  a  sword  of  Damoc  es
 and  it  should,  therefore,  be  changed
 1  think  that  clause  11(2)  बू  very
 important  because  it  is  q  sort  of
 charter  for  the  teachers.  The  clause
 says:

 ‘Subject  to  any  rule  that  may
 be  made  in  this  behalf,  no  tea-
 cher  of  an  gided  school  shall  be
 dismissed,  removed,  reduced  in
 rank  or  suspended,  nor  आक्ष!  his
 services  be  otherwise  terminated
 without  the  previous  sanction  in
 writing  of  the  Director.’,

 If  a  proper  case  is  made  out  for  dis-
 missal  or  suspension  or  removal,  the
 director  will  give  approval  and  the
 teacher  will  be  dismissed.  Shri  Man
 Sinh  P.  Patel  said  that  if  the  manag - ment  had  no  right  to  suspend  a  tea-
 cher  then  Government  wou'q  be
 interfering  with  the  autonomy  of  the
 school,  I  do  0  agree.  If  you
 unjustifiably  suspeng  a  teacher,  or
 if  you  unjustifiably  terminate  संधि
 services  [  do  not  see  how  one  would
 be  interfering  with  the  autonomy  of
 the  institution  if  one  tried  to  safe-
 fuard  the  right  of  the  teacher  and
 five  him  security  of  tenure.

 Then.  objection  was  taken  to  the
 Provision  with  regard  to  the  removal
 of  the  manager.  But  the  House  will!
 Tote  that  a  Manager  can  only  be
 Temoved  if  he  fails  to  comply  with
 the  provisions of  clauses  (6)  (ay  1b)
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 and  (6)  (4)  (c)  or  wilfully  mains
 tains  a  faise  statement  of  accuunls
 Surely,  you  do  not  want  to  have  a
 manuger  who  does  not  keep  proper
 actouills  or  if  he  Koops  ucoucts  keeps
 them  wrong  ज  or  falsely.  Theretoro,
 ॥  ig  only  in  specific  cuses  that  tre
 Power  10  remove  the  Manwsgir  has
 been  given  to  the  director.

 One  hon.  Member  asked  what  the
 func:ion  of  the  bourd  of  secondary
 education  was,  The  board  of  secon-
 dary  education  has  been  set  up  in
 order  to  hold  examinations  which  are
 held  for  schools  which  are  recognised
 by  the  board.  The  board  presc.ibes
 the  curriculum,  satisfies  itself  that
 the  school  is  properly  equipped,  gives
 recognition  ang  holds  ex  minations
 ang  issues  certificates  of  passing
 when  the  students  pass  the  cxami-
 nation.  It  +  wor.h  considering
 whether  this  board  should  be  given
 more  powers  under  this  ‘Bi'l,  1  shai!
 consider  it  when  the  Bill  comes
 before  the  Joint  Committee.

 Then,  it  was  pointed  out  that  the
 director  would  be  an  autocrat  and
 some  provision  should  be  made  with
 regard  to  appeals  from  his  decision.
 In  the  Bill  we  have  already  provid-
 ed  for  appeals  under  sub-clauses  (2)
 ang  (ह)  of  clause  3.  But.  here  again
 T  shall  certainly  scrutinise  the  pro- visions  of  the  Bill  carefully  and  sce
 whether  it  is  necessary  to  provide
 for  appeals  in  More  cases,  |  dia‘ike
 autocrats  whether  they  gre  in  edu-
 cation  or  elsewhere,  and  certainly  if
 it  is  possible  to  safeguard  cer‘ain
 rights  by  providing  for  appeals
 against  a  decision  of  the  director,  we
 shall  do  so  in  the  Joint  Committee

 It  was  also  pointed  out—Lt  is  a
 valuable  sucgestion—that  more  powsrs
 should  be  eiven  to  the  Advisory
 Committee.  that  it  should  not  only
 advise  the  Director  but  also  advise
 the  Central)  Government  which  lays
 down  policies.  This  is  nlso  a  sugtes-
 tion  worth  considering.  We  will
 cansider  it  in  the  Joint  Committe.
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 (Shri  M.  ron  Chagla]
 I  do  not  want  to  go  into  any  mure

 details.  The  Bill  is  going  to  a  Joint
 Committee.

 Shri  Bade  (Khargone):  There  is
 One  difficulty,  It  ig  here  in  Delhi
 also.  Clause  311  says  that  if  a
 echoo|  is  named  after  a  sect  or  caste,
 it  shall  not  be  recognised.  Now  the
 schools  which  ate  now  run  under  a
 caste  07  sect  name  wi'l  not  be  aided
 if  there  is  transgression  of  that  pro-
 vision,  There  are  already  so  many
 schools  punning  under  #  caste  or  sect
 name—Khalsa  schools  and  so  on.  So
 submission  is  that  this  provision
 should  not  have  retrospective  effect.

 Shri  M.  ए.  Chagla:  I  am  glad  the
 hon.  Member  has  raised  this  point.
 A  school  may  be  named  after  a  sec.;
 yet  it  may  throw  open  its  doors  to
 everybody.  A  school  may  not  be
 named  after  g  gect  but  it  may  be
 very  regional  or  parochial,  Siri
 Chaturvedi  hag  given  notice  of  an
 amendment—which  I  like  very
 much—'hrat  instead  of  disqualifying
 a  school  named  after  a  sect  or  caste,
 we  shou'd  disqualify  schools  whicn
 discriminate  in  admission  either  in
 the  case  of  students  or  in  the  case  of
 teachers.  That  seems  to  me  to  be  अ
 better  provision.  I  will  ce-tainly
 bear  in  mind  in  the  Joint  Committee
 what  my  hon.  friend  hag  said.

 1  have  nothing  more  to  add.  I
 again  thenk  the  House  for  the  very
 valuabls  and  useful  debate  we  have
 had.  We  wil  bear  in  mind  all  the
 sucgestions  made  in  the  course  of  the
 debate.

 Mr.  Chalrman:  There  are  some
 some  smendments.  I  will  first  put
 amendment  No.  58  by  Shri  Nawal
 Prabhakar  making  some  amendments
 to  his  amendment  No.  87,  to  the  veto
 of  the  House.

 The  question  ts:
 “That  in  the  amendment

 moved  by  Shri  Neval  Prabhaker,
 printed  as  Ne.  07  in  Lin  Ne.  ।  अ
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 amendments,  for  reference  of  the
 Bill  to  a  Joint  Committce—

 for  “by  the  8th  February,  1966"
 substitute

 “by  the  first  day  of  the  next
 session",  (58)

 The  motion  was  adopted
 Mr.  Chairman:  Now  T  shall  put

 amendment  No.  57,  as  amended  py
 amendment  No.  58.  ty  the  vote  of  the
 House,

 The  question  is:
 “That  the  Bill  to  provide  for

 better  organisation  and  develop-
 ment  of  secondary  education  in
 the  Union  ter:itory  of  Delhi,  be
 referred  to  a  Joint  Commi  tee  of
 the  Houses  consisting  of  45  mem-
 bers,  30  from  this  House.  namely:

 Shrimati  Renuka  Devi  Bar-
 kataki;  Shri  A.  कि  T.  Barrow;
 Shri  Parashottamdas  Haribhai
 Bheel;  Chodhury  .Bralhm  Per-
 kash  Shri  5  N.  Chaturvedi;
 Shri  Vijaysin*:rao  Ramrao
 Dafle;  Shri  Sudhansu  Bhushan
 Das;  Shri  Gokaran  Prasad;  Shri
 Shiv  Charan  Gupta;  Shri  Hem
 Barua;  Shri  Krishnan  Manoh:-
 ran:  Shri  Rama  Chandra  Malli-k;
 Shri  Yamuna  =  Prasad  Mendal:
 Shri  Mali  Marivanna:  Shri  रि
 Muthiah;  Shri  र.  हू.  Vasudevan
 ‘Nain:  Shri  S.  Osman  औ  Khan;
 Shri  Rananiava  Singh;  Shri
 Shivram  Rengo  Rane:  Shri
 Ratan  Lal:  Shrimati  Jayaben
 Shah:  Shri  Diwan  Chand
 Sharma:  Shri  T,  H.  Sonavane:
 Dr.  (Mrs)  T.  5  Soundaram
 Ramachandran:  Shri  G.  G.
 Swell:  Shri  Kirshna  Deo  Tri-
 pathi;  Shri  Tula  Ram;  Sh  imatt
 Vijaya  Raje:  Shri  Vishram
 Prasad;  and  Shri  Naval  Pra-
 bhekar;
 and  15  from  Rajya  Sabha;
 That  in  order  to  consti'ute  के

 sitting  of  the  Joint  Committee
 fhe  quorum  shall  be  one-third  of
 Ge  total  number  of  members  of
 ao  Jeiny  Committes;
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 that  the  Committce  shall  make
 @  report  to  this  House  by  the
 first  day  of  the  next  Session;

 that  in  other  respects  the  Rules
 of  Procedure  of  t..is  House  relating to  Parliamentary  |  Committees
 shall  apply  with  such  variations
 and  modifications  as  the  Speaker
 May  make;  ang

 that  thig  House  recommends  to
 Rajya  Sabha  that  Rajya  Sabha

 do  =  join  the  said  Joint
 Committee  and  communicate  to
 this  House  the  names  of  15  mem-
 bers  to  be  appointed  by  Rajya
 Sabha  to  the  Joint  Committee.”
 (57  as  amended).

 The  motion  was  adopted.
 Mr.  Chairman:  All  the  other

 amendments  are  barred.

 16:34  hrs.
 RESOLUT'ON  RE.  INDIAN  COCO-

 NUT  COMMITTEE  AND  INDIAN
 CENTRAL  OILSEEDS  COMMIT-

 TEE—  contd.
 Mr.  Chairman:  Further  discus-

 sion  of  the  Resolutions  regarding
 dissolution  of  the  Indian  Coconut

 Committee  and  the  Indian  Central!
 Oilseeds  Committee,  moveq  by  Shri

 -C.  Subramaniam  on  19th  November,
 1965,

 Shri  Warior  (Trichur):  I  have  only
 a  very  few  observations  to  make.  The

 ‘first  is  that  coconut  js  not  only  an  ‘ine
 dustrial  commodity  but  also  a  con-
 sumer  commodity.  Coconut  prices
 ‘Bre  going  up  almost  abnormally,  The
 Forward  Markets  Commission  has
 come  down  on  the  trade  and  placed
 a  ceiling  on  prices.  The  main  reason
 for  the  increase  in  prices  is  the  fall
 in  production  especially  in  Kerala
 where  We  produce  coconuts.

 Mr.  Chalrman:  Two  hours  were
 allotted,  and  we  have  exhausted  one
 hour  and  20  minutes.  Now  only  40
 Minutes  are  left.

 Shri  Vasndevan  Nat  f(Ambalo-
 Puzha):  No.  you  have  to  increase  the
 time  at  least  by  two  hours.  There  are

 Oilseeds  Comm.  (Res.)
 80  many  Members  standing  up  who
 want  to  speak.

 Mr.  Chairman;  What  is  the  sense
 of  the  House?

 Shri  Warior:  At  least  by  one  hour
 it  should  be  extended.  That  discretion
 rests  with  the  Chair.

 Shrt  s.  M,  Banerjee  (Kanpur):
 This  is  very  important,  coconut  and
 oilseeds  both.

 The  Minister  of  Food  and  Agricul-
 tore  (Shri  C.  Subramaniam):  Any-
 throw,  the  discussion  will  not  be  over
 today,  even  with  the  time  allotted.
 The  discussion  can  go  on  today,  and  to-
 morrow  we  shall  decide  whether  it
 should  be  extended  or  not.

 Mr.  Chairman:  Let  us  see  how
 the  discussion  proceeds,  and  we  will
 fix  the  time  tomorrow.

 Shri  Warior:  The  fall  #  pro
 duction  was  the  result  of  Jong-stand-
 ing  diseases  of  tlre  trees.  For  the  last
 80  years  these  diseases  have  been
 spreading,  and  we  know  83  8  matter  of
 fact  that  regions  after  regions  are  now
 becoming  affected  with  these  diseases.
 About  40,000  acres  of  cocoanut  plan-
 tations  are  affected  in  this  way.

 There  ar;  many  kinds  of  diseases
 also,  Some  are  on  the  branches  of  tne
 trees,  some  are  at  tht  root.  We  had
 been  incessantly  asking  Government
 10  see  whether  there  wag  some  new
 chemical  method  to  root  out  especiol-
 ly  these  root  diseases,  but  nothing  nas
 come  out  effectively.

 Then  there  ate  cer‘ain  items  which
 are  also  taken  up  by  the  Coconut
 Committee  which  are  essential.  It  is
 not  only  research.  Of  course,  they
 run  two  or  three  research  stationa,
 they  ate  important  in  their  own  way,
 and  these  reseatch  stations  must  be
 expanded,  their  activities  must  be  de-
 veloped  by  the  experience  gained  not
 only  there  but  outside  in  the  coconu.-
 growing  countries  like  Malaya  and
 Philippines.


